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भारत की अर्थव्यवस्था के विकास 
में कार्यरत 
समस्त कर्तव्यपरायण लोगों को 
सादर समर्पित 


अनुक्रम 


3. भारतीय अर्थव्यवस्था 4950-2000-2020.. --वा््डवी: रेड्डी 
आजादी से पूर्व 
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प्रगति की राह 

हम किस दिशा में अग्रस्तर हैं? 

भविष्य की तसवीर 


. भारत में उभरती आर्थिक चुनौतियाँ “विजय केलकर 
मौजूदा आर्थिक चुनौतियों 
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व्यापार उदारीकरण 

बाह्य ऋण-प्रबधन 

बाहरी खतरों से बचाव 

विनिमय-दर प्रबंधन . कुछ विकल्प और मुददे 
अगले दशक की चुनौतियाँ 


- विदेशी मुद्रा-बाजार का विकास तथा प्रबंधन --बिमल जालान 


भारतीय अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण._ +-#म्रा कापिला 
क्या है भूमंडलीकरण ? 

भूमडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 

क्या पूर्वी एशियाई संकट का कारण भूमंडलीकरण था? 

आर्थिक सुधारों की अधूरी कार्यसूची (एजेडे) को पूरा करना 
कृषि को भी उच्चोग के समान दर्जा 

अनुसधान तथा विकास के लिए वैज्ञानिक आधार सुदृढ़ करना 
शासन में पारदर्शिता 

विश्व व्यापार संगठन में भारत की कारगर भूमिका 

व्यापार तथा शुल्क संबंधी सामान्य समझौते (गैट) का उरूग्बे दोर 
और बाद की प्रगति 
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भारतीय अर्थव्यवस्था 950-2000-2020 
--वाड-वी. रेड्डी 


स्वतत्नता-प्राप्ति के बाद, सन्‌ 3950 में योजना शुरू होने से लेकर सन्‌ 990 
में खाड़ी संकट आरभ होने तक की अवधि में, आजादी से पहले अर्थव्यवस्था की 
स्थिति की तुलना में व्यापक सुधार हुए। अलबत्ता, प्रोत्साहनों और संस्थागत संरचनाओं 
मे कुछ अभाव भी रहे, जिनसे बच्चा जा सकता था। इसी प्रकार बीच-बीच मे सूखे 
की स्थिति, युद्ध और तेल सकट से भी जूझना पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था नब्धे के 
दशक में छाए गहरे सकट से तेजी से उबरी और विकास के स्तर तथा आघात जलने 
की इसकी क्षमता में नाटकीय रूप से प्रगति हुई; लेकिन आजादी के पचास साल 
बाद भी गरीबी से निपटने की चुनौती आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है । 

नई सदी मे प्रवेश करते हुए हमे ईमानदारी से यह आकलन करन! होगा कि 
विकास, स्थिरता और गरीबी सरीखे सक्रेतकों के आईनों मे हम दूसरे देशों की 
तुलना मे कहाँ हैं ? इसके लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था के इतिहास को मौजूदा 
सदर्भों के साथ रखकर देखना होगा। 


आजादी से पूर्व 

अर्धव्यवस्था को वर्तमान स्थिति को समझने के लिए सन्‌ 900-47 की 
अवधि का अध्ययन करना जरूरी है बीसवबी शताब्दी मे आजादी से पहले अर्थव्यवस्था 
की स्थिति को समझने के लिए शिवसुब्रह्मग्यन (998) द्वारा छद्घाटित तथ्यों पर 
विचार करने की आवश्यकता है । 

सबसे पहले सकल घरेलु उत्पाद (जी ड्री.पी.) को देखें, जो वास्तव में 
देश की भोगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा मेवाओं का 
कुल जोट है | उम्त दौर मे जी डी पी में मात्र 0.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर मे वृद्धि 
हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति और भी क्रम रफ्तार, मात्र 0। प्रतिशत को औमत दर से 


ऋ% भारतीय जर्थनीति # | 


वृद्धि हो सकी ' सनू 4900-0] मे जी डा पा पति व्यक्ति 224 रा रहा , टश के 
स्वतंत्र होने से कुछ ही समय पहले यह आंकडा मानली रूप से बढ़कर :35 
रुपए तक पहुँचा। 

विकास की इस मामूली रफ्तार में भी लंबे कर्षा से अकाल, सेख आए 
महामारी के चलते कई रुकावंटे आई। कुल मिलाकर 47 वर्षो में मे ॥7 वर्ष शसत 
जी डी.पी. मे और 28 वर्ष प्रति व्यवित जी डी पी में गिरावट दर्ज की गईं। 

सन्‌ १920 के बाद महामारी पर कुछ हद तक काब था लिया शंया भर 
स्वास्थ्य सेवाओ में सुधार भी हुआ। सन्‌ १94 में शिण मृत्यु “दर प्रति ),000 पर 
205 थी, जबकि प्तन्‌ 946 मे यह घटकर 36 रह गई। शताब्दी के शुरू मे प्रत्यंद 
भारतीय के औसतन 23.8 वर्षो तक जीवित रहने की संभावना थी और सन ॥95] 
तक आते-आते यह आँकड़ा बढ़कर 32. वर्षों तक पहुँच गया । 

शताब्दी के दुसरे दशक में प्रत्येक भारतीय के लिए प्रतिदिन औसनने 555 
ग्राम भोजन ही उपलब्ध था। यह उपलब्धता सन्‌ ॥950 'में घटकर ब08 ग्राम 
प्रतिदिन रह गई। 

सन्‌ 490। में प्रति 400 भारतीयों में से 94 व्यक्ति पढे-लिख नहीं सकते 
थे। सन्‌ 94 में यह सख्या घटकर 85 रह गई। 

निस्संदेह निर्माण-क्षेत्र ने 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष को टर से किकाम किया। 
भारतीय रेलवे की मालवाहन और यात्रियों को लाने-ले जाने की क्षमता छट्ठ शुना 
बढ़ गईं। संचार तथा सरकारी सेवाओं में भी सामान्य रूप से बद्धि जारी थी। चौंक 
अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि-प्रधान थी । इसलिए इन क्षेत्रों में प्रगति का कोई विशप 
प्रभाव देश की स्थिति पर नहीं पड़ा। 


आजादी के बाद ३ १950-49%0 

अर्थव्यवस्था को आजादी पूर्व को मंदी की रिथति से उबारने के 
आजादी के बाद देश में नियोजित आर्थिक विकास को महत््याकाक्षी योजना शुरू 
की गईं। उस समय देश दूसरे महायुद्ध और बेंटवारे की आमदी ज्ञेलने के माश- साथ 
प्रशासनिक तथा राजनीतिक तंत्र को मजदूत करने की चुवातियों में भी जुझ रहा था। 
इन जटिल चुनौतियों के अलावा देश को साठ ओर सत्तर के दशक मे सुख हब गृझ 
उथा सत्तर एवं अस्सी के दशक के शुरुआती वर्षों में तेल संकट का भी मामना 
करना पड़ा। अर्थव्यवस्था का आकलन करते समय इन तथ्यों पा विचार कम्भा 
आवश्यक है। 


]2 # भारतीय अर्धनीतति # 


आजाद पृव के युग में वार्थधिक जी डा पा दर 09 प्रतिशत स नढकर 4 
प्रतिशत तक हो गई, लेकिन विकास-दर में महत्त्वपूर्ण बुद्धि अस्सी के दशक स॑ हा 
दर्ज की गई। दरअसल, अस्सी के दशक मे औसत वार्षिक चिक्काय-दर 59 
प्रतिशत थी, जो उस समय की विश्व की विकास -दर 3 3 प्रतिशत, विद्मासशील 
देशों की 4 3 प्रतिशत और चीन तथा भाग्त को छोड़कर शेष एशियाई देशों की 5 ] 
प्रतिशत की दर से बेहतर रही। 

दुसरे, आजादी पूर्व अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की नुलना में उतार- चढ़ाव कुछ 
कम थे और संकट के चाग वर्षो के बावजुद सभी वर्षो के दौरान जी डी पी की 
विकाम्र-दर में निरतरता बनी रही। 

हालोंकि स्वतत्रता पूर्व की तुलना में विकास-दर में उल्लेखनीय सुधार 
हुआ; लेकिन जनसंख्या में प्रतिवर्ष ओसतन 2 प्रतिशत की वृद्धि होते रहने में ग्रति 
व्यक्ति जी.डी पी. में हर वर्ष 2 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हो मकी। अलकत्ता, 
म्वतंत्रता-पूर्व के मुकाबले यह विकास जीस गुना था। टरअसल, अस्सी के दशक 
में प्रति व्यक्ति जी डी,पी. 3.5 प्रतिशत से अधिक रही 

जहाँ एक ओर स्वतत्नता-प्राप्ति से पहले भोजन - उपलब्धता में गिरावट दर्ज 
की गई. वह्ढी आजादो के बाद जनसख्या- बुद्धि के ब्रावजुद भोजन उपलब्धता सन्‌ 
395 में 395 ग्राम प्रतिदिन के ओकिडे को पार कर 50 ग्राम प्रतिदिन हो गर्ड थी । 

कृषि के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ और इसकी दर 2 5 प्रतिशत रही, 
जबकि हरित- क्रांति के बाद यह बढ़कर 3 ग्रतिशत हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात 
यह रही कि यह क्षेत्र कार्फी हद तक मानसन को मनमानी से मृबत हो चला था। 

उद्योग जगत में हर वर्ष आसतन 5 5 प्रतिशत की बुद्ध दर्ज की गई। बड़े 
स्तर के और भारी उद्योगों की स्थापना से भद्योगिक विकास में तेजी आई, जिमसे 
टिकाऊ औद्योगिक विकास की आशध्ार्शशला मजबूत हुई | इसी प्रकार मेया- क्षेत्र भी 
$ प्रतिशत को दर से व्यापक हुआ और सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध से ही इसको 
विकास- दर लगभग 6 प्रतिशन रही। जी डी थी की क्षेत्रवार मरचना में धींर - धीरे 
बदलाव आता गहा। बहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि- क्षेत्र का जी डी थी 
में योगदान आध में अधिक रहा था, लेकिन अध्यी के दशक के अंत तक आते 
आते यह लगभग एक- मिहाँई हू या। दूसरी तरफ पता-क्षत्र का योगवान रुझक 
निहाई से अढकर दो- तिहाई मे क्षब्रक हो मया। इसी प्रकार उद्योग जगत का 
योगदान भी लगभग १5 प्रत्शित मे कदकर एक-चोथाई तक जा पहुँचा । 

आजादी के बाद को अर्थात में बवन (जी डी गा के अनुपात) मई भी भारी 
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वृद्धि दर्ज की गई। पहले डेढ दशक म॑ + 9 प्रतिशत के मुकाजल अस्या ऊ दशक्क 
में बचत-दर 20 प्रतिशत से कुछ अधिक रही। इसी अवधि में बचत दर भी ॥2 / 
से बढ़कर 22 5 प्रतिशत हो गई। 

मुद्रास्फीति के रिकॉर्ड के आईने में देखे तो आजादी के बाद महल दशक में 
मूल्यवृद्धि कम, यानी 4 2 प्रतिशत रही । बाद थे साठ के दशक में यह लदूकर 6 
प्रतिशत और सत्तर के दशक मे 9 प्रतिशत हो गई। अस्सी के दशक में मह आकर 
लगभग 8 प्रतिशत रहा। 

हालाँकि स्वतत्नता पूर्व की स्थिति की तुलना में बिकास के उपयुक्त सकत 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में गिने जाते है, लेकिन उसके साबजद वेश उन लक्ष्यों 
को हासिल करने में असफल रहा है, जो उसने अपने विकास के लि सुर्िश्चित 
किए थे। कम-से-कम पाँच क्षेत्रों मे इस तथ्य को आसानी मे राखाकित किया जा 
सकता है-- 

पहला--आय के मोरचे पर औसत वास्तविक ग्रति व्यक्ति भाव को सता 
के दशक के अंत तक दोगुना करने का लक्ष्य अस्मी के दशक के अंत मे हामि-न 
किया जा सका था। 

दूसरा--आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी की समस्या 2,500 ग्रामीण 
क्षेत्रों तथा 2,00 शहरी क्षेत्रों मे काफी हद तक सिर उठाए हुए है। कैलोरी की 
प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकता को जुटाने के लिए जरूरी खर्च बहन करन मे 
असमर्थ व्यक्ति को “गरीब” के रूप मे परिभाषित किया जाता है। 

तीसग---सन्‌ 990 तक भी देश की आधी आबादी को हम साक्षर नहीं 
बना पाए थे। सन्‌ 989-90 मे प्रति 46 छात्रों पर केवल एक प्राथमिक विद्यालय 
अध्यापक उपलब्ध था। 

एक और तथ्य, जो महत्त्वपूर्ण है, यह है कि स्वतंत्रता पूर्व शिशु मृत्यु दर 
प्रति 000 पर १36 थी, जो सन्‌ 990 में घटकर प्रति १,000 पर 80 रह गईं। सन 
१990 में जीवन-संभाव्यता औसतन 60 चर्ष धी। 989-90 में देश की एफ 
चौथाई आबादी की पहुँच शुद्ध पेयजल तक नहीं थी और 87 प्रतिशत लोगों की 
स्वच्छता की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा था। अस्सी के दशक के बाद के वर्ष 
मे प्रति 2,520 भारतीयों पर केवल 4 चिकित्सक और औसतन ,700 भाशतीयों पर 
महज १ नर्स उपलब्ध थी। 

उधर बाहरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की हमारी भरपूर कोशिशों के बावजूद 
भुगतान संतुलन को लेकर कई बार दबावों का सामना करना पढ़ा है। पहले दो 


री 


५ 
हक 
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दशकों तथा अम्मी के दशक के पहल 5 बर्षो के दौरान अमेरिका को होनेवाल 
निर्यात मे बढातरी 5 प्रतिशत से नाचे रहा, जबकि आयात म तंजा से वृद्धि हुई 
सातवे दशक में तथा आठवे दशक के बाद के वर्षो में ही निर्यात के क्षेत्र में देश 
अपने पुराने रिकार्ड को पीछे छोड़ने में कामयाब हो सका; लेकिन सातवें दशक मे 
ही आयात ने निर्यात को पीछे धकेला था। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में उस दौर मे देश 
हाशिये पर चला गया। दरअसल, पचास के दशक के शुरू में भारत का निर्यात 
विश्व निर्यात का 2 प्रतिशत रहा था, जबकि आठवें दशक के अंत में यह महज 0 5 
प्रतिशत रह गया | | 

संक्षए में, यह कहा जा सकता है कि पिछली अवधि के मुकाबले अर्थव्यवस्था 
का प्रदर्श कुल मिलाकर उल्लेखनीय अवश्य था, फिर भी चुनौतियों से निपटने मे 
यह पूरी तरह सक्षम नहीं थी और अस्सी के दशक के आखिरी बर्षों में तो यह 
विकास के अनुकूल भी नही रह गई थी। 

विकास -संकेतक बताते हैं कि आजादी से लेकर सन्‌ 4990 तक की 
अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने आठवें दशक के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 
लेकिन तब भी उसके सामने संरचनात्मक असंतुलन को लेकर चुनौतियाँ थीं। ये 
चुनौतियाँ सरचनात्मक गैर लचीलेपन, देश-विदेश में प्रतियोगिताओं का अभाव, 
सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमो के घटिया प्रदर्शन, वित्तीय समझ की कमी तथा 
उत्पादकता सर्बंधी लाभों के अनुपात मे प्रोत्साहित करमेवाली ढाँचागत सुविधा के 
उपलब्ध नहीं होने क कारण गरेश आई । 

हम अन्धि में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी ने विकास को आगे जढ़ाने में 
मह्त््यपूर्ण योगदान दिया ओर इसी के समानातर वित्तीय घाटा सातवे दशक में 
जा डी.पी के 4 प्रतिशत के आँकड़े को तेजी से पार करता हुआ संकटकालीन सन्‌ 
99१ में 8.33 प्रतिशत तक पहुँच गया । समस्या केवल वित्तीय घाटे को लेकर नहीं 
थी, बल्कि राजस्व घाटे की भी थी, क्योंकि ऋण लेकर जिन सार्वजनिक उपक्रमों 
को स्थापित किया गया था, उन्होंने पर्याप्त लाभ देना शुरू नहीं किया था। अधिक 
वित्तीय घाटे का असर अस्सी के दशक मे चालु खाता घाटे के रूप मे सामने आया, 
जा सन्‌ 99१ में सर्वाधिक, जी.डी.पी. का 3.2 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। बाहरी 
ऋण से भी व्यावसाथिक आधार पर निफ्टने के उपाय किए गए। आठवे दशक मे 
विकास की अधिक दर को कुछ हद तक, आंतरिक तथा बाहरी ऋण मे वृद्धि से 
लाभ पहुँचा; परंतु खाड़ी संकट से सन्‌ 997 में उपजे जबरदस्त भुगतान संतुलन के 
कारण अर्थव्यवम्धा मे व्यापक सुधार-कार्यक्रम अपरिहार्य बन गए । 
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खाड़ी संकट और सुधार ३ 4990-2000 

सन्‌ 994 के भुगतान संतुलन के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न झत्ा मं 
व्याप्त सरचनात्मक गैर लचीलेपन को समाप्त करने के लिए अनेक हगाप किये 
गए। उदाहरण के तौर पर, बाजारों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के जदपेणय 7 
आद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। वित्तीय क्षेत्र में "्यापक्क सधार 
किए गए और विनियमन तथा निर्रक्षण की अधिक कारगर प्रणाली शुरू का 7 
बाहरी क्षेत्र में सावधानीपूर्वक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। किधाश्व एन 
देन का असर वित्तीय क्षेत्र पर जिस प्रकार पड़ता है, उसमें भी फेस्कदल किया रण 
है, ताकि घाटे के मौद्रीकरण को नियंत्रण में रखा जा सके, जिसमे केदोय बैक ॥" 
मौदिक नीति लागू करने में सुविधा गहे। इन उपायो का प्रमुख लग्य परोल आर 
अठरशट्ीय क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढावा देना था। हालाँकि बहद आदधिक परिद्श: 
मे इनसे कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य देखे गए हैं, लेकिन साथ ही कई तरह 
की चिताएँ भी व्यक्त की |ई हैं। 

सबसे पहले तो यह कि नौवे दशक में जी डी.पी की बापिक विश हर 
लगभग 6 १ प्रतिशत रही । सुधार के बाद की अधि में अर्थात्‌ सकट और समाज 
के वर्षो को छोड़कर (99१-92 तथा 992-93) जर्बाक विकास जी हे कम 
रही, बिकास-दर आठवें दशक के ऑकड़े 5.9 प्रतिशत के मुकाबले ७ | एविशत 
दर्ज की गई। 

दूसरे, जी डी.पी विकास में उतार-चढाव न्युनतम रहा ओर खाड़ी मकट 
के वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 799-92 के अलावा शेष सभी चर्षों के दोरान जी.डी पी का 
बिकास-दर 5 प्रतिशत से अधिक रही। यहाँ उल्लेखनीय है कि घरेलु मोर ने पर 
अभृतपूर्व राजनीतिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिसध साया 
विवाद, एशियाई संकट, तेल के दामों में वृद्धि आदि सकटों के बाबजर विकास /। 
यह गति न्यूनाधिक रूप से बनी रही ! इसी प्रकार, कृषि उत्पादन मे तार जद्धाक नी 
सामान्य रहा। उधर नौवे दशक के दौरान प्रति व्यक्षि जी डी पी. 4 25 प्रतिशत ते! 
औसत वार्षिक-दर से बढी | 

यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि सुधारोपरंत सभी वर्मा में सकल पास 
बचत का ऑकडा जी डी पी के हिसाब से 22 प्रतिशत को पार कर गया, ऊचाक 
पिछले 40 वर्षो में केवल दो अवसरों गर ही ऐसा हुआ था। साम्तव से, तवेक 
अवसर ऐसे भी आए, जब यह आँकड़ा 25 प्रतिशत के काफी नजदीक पहुँ८ गदा। 
या इसे पार कर गया। इसी प्रकार, जी डी.पी. की प्रतिशत के हिसाब में देख भी 
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सकल घरेलू निवेश भी कई बार 26 से 27 प्रतिशत तक हों गया, जबकि पिछले 40 
वर्षो के दौगन केबल दो अवसरों पर यह 24 प्रतिशत को पार कर सका था। 

दूसरी और, सन्‌ 7990-98 की अवधि में मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक 
दर 8.9 प्रतिशत नक बढ़ी, जो आठवे दशक की ४५ प्रतिशत की औरत वार्षिक दर 
में अधिक थी। अलबत्ता, सन्‌ 998 -99 तथा सन्‌ 3999-2000 के दौरान मूल्य 
वृद्धि की दर काफी हद तक भ्ीमी रही। 

बाहरी क्षेत्र में बाहती ऋण और जी डी पी अनुपात सन्‌ 994-92 के 4॥ 
प्रतिशत के मुकाबले घटकर सन्‌ 998-99 म॑ 23 5 प्रतिशन हो गया। सन्‌ 3990 
99 के दोरान वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की वार्षिक औसत विकास -दर १ 3 
प्रतिशत थी, जो अस्सी के दशक की 8.] प्रतिशत की दर से कही अधिक है। खाड़ो 
मसब््ट के बाद के सभी वर्षों में चाल लेखा खाता (मी ए डी.) का ओसत जी डी पी 
के 2 प्रतिशत से कम रहा । सन्‌ 998-99 में तो यह जी.डी पी, का मात्र । ग्रतिशल 
टर्ज किया गया। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि इसी अवधि में सोता समेत 
अन्य क्षेत्रों में भी आयात में उदारीकरण की प्रक्रिया लागू की गई और आयात- 
निर्यात शुल्क में भी भारी कमी की गई। 

इस प्रकार नौजें दशक में देश ने 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक 
विदेशी मुद्रा का भंडारण किया और बाहरी ऋण में कमी आई | व्यापार में उदारीकरण 
का दौर जारी रहा और जी डी पी. मे अधिक विकास-दर भी कायम रही। 

हमने भले ही अर्थव्यवस्था मे काफी सुधार महसूस किए है, लकिन आर्थिक 
विकास के महत्त्यपूर्ण पक्ष, यानी सामाजिक पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। 

राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एन एस एस ) के सर्वेक्षण के अनुसार सुधारों की 
इस पृष्ठभूमि में, यानी सन्‌ 997 में एक-तिहाई आबादी अपने लिए प्रतिदिन की 
आवश्यकतानुसार न्‍्युनतम कैलोरी जुटाने में असमर्थ थी। 

दूसरे, सन्‌ 3990-96 में प्रति 00 भारतीयों मे से 9 को शुद्ध पेषबजल 
उपलब्ध नहीं था और 84 की पहुँच स्वच्छता सुविधाओ तक भी नहीं थी। 

इसी प्रकार सन्‌ 990 को तुलना में इस दशक के आखिरी वर्षो में प्रति 
4,000 पर 70 की शिशु मृत्यु-दर, 63 वर्ष की जीवन संभाव्यता और प्रतिदिन प्रति 
व्यक्ति 2,496 कैलोरी की आपूर्ति का आँकड़ा देखते हुए कोई विशेष सुधार नहीं 
माना जाएगा। 

दूसरी तरफ इस बात के भी प्रमाण मिले है कि अधिक विकास-दर कुछ 
क्षेत्री तक ही सीमित है, जबकि अन्य क्षेत्रों मे विकास का न्यून स्तर ही कायम है। 


# भारतीय अर्थनीति # ण्र 


सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह हे कि सपूण सावजनिक क्षत्र अथात्‌ साकार 
एव सार्वजनिक उपक्रमों की बचत लगभग शुन्य है। सरकार द्वारा लिये गए ऋण की 
मात्रा तथा जिस दर पर यह ऋण लिया गया है, दोनो ही अधिक हें। उधर घिनताय 
स्थिति, विशेषकर कुछ राज्यो की, चिंता का विषय बनी हुई ह। 

संक्षेप में हम कह सकते है कि नौवे दशक के दौरान विकास तथा स्थि|/्ता 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सुधार हुए और बाहरी क्षेत्र में भी टेंश को स्थिति सुधरी 
परतु गरीबी और सामाजिक कल्याण से जुडी कई चिंताएँ बनी हुई है। यद्द बात 
दवीगर है कि एक दशक पहले तक 5 प्रतिशत की जो बिकास- दा एक किस्म की 
उपलब्धि समझी जाती थी, वह अब नीति की विफलता का सचक मानी जानी है । 
इससे प्रमाणित होता है कि पहले की तुलना में उम्मीदें बढ गई है । 


अँतरराष्ट्रीय संदर्भ में भारत की खिथति 

वरीयता तय करनेवाली विभिन्‍न अतरराष्ट्रीय एर्जेम्तियों द्रारा वरीयता ऋण 
सुनिश्चित करने के लिए कवायदें जारी हैं और कई संकेत भी तैयार किए गए हैं। 
भूमडलीकरण के सरदर्भ मे इन सकेतकों का महत्त्व बढ़ा है। मोटे तौर पर इन 
सकेतकों को चार श्रेणियों में बॉटा गया है-- 

१ आर्थिक सकेतक, 

2 सस्थागत संकेतक, 

3 'संरचनात्मक संकेतक तथा 

4. सामाजिक संकेतक। 

उपलब्धता और प्रासंगिकता के लिहाज से किया गया यह 'चयन किसी भी 
मायने में अंतिम नहीं है। दुनिया भर के कुल नौ राष्ट्रों को ऐसे आधार करे रूप में 
माना गया है, जो विभिन्‍न देशों की भौगोलिक स्थिति, उनकी आय के म्तगे में 
व्याप्त अंतर, अर्थव्यवस्था के आकार आदि का समुचित प्रतिनिभित्व करते हैं। थे 
देश हैं-- भारत, सिंगापुर, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मेक्गिकों, 
अमेरिका तथा जापान। 


आर्थिक संकेतक 

आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत आय का स्तर और अवधि-चि9शेष के तैगन 
इसके विकास, बचत तथा निवेश-दर के अनुसार इसके विकास करने की क्षमता, 
बाहरी क्षेत्र का प्रदर्शन आदि शामिल हैं। 


8 ह भारसीय अर्थतीति # 


स्यार रूप से भारत का अर्थव्यवस्था काफी बडी है आकार की दृष्टि से 
इसका विश्व म ग्यारहवाँ तथा माप के मुताबिक तीसरा स्थान हे । अलबत्ता, प्रति 
व्यक्ति आँकड़ों के लिहाज से भारत दनिया के निचले राष्ट्रों की श्रेणी मे है। सम्‌ 
3999 में भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.डी.), जो दरअसल भारतीय 
नागरिकों को प्राप्त होनेवाली सभी प्रकार की आय का कुल योग है, 442 2 अरब 
अमेरिकी डॉलर रहा | विश्व में यह ग्यारहवें स्थान पर था। इस प्रकार प्रति व्यक्ति 
जी एन भी 450 अमेरिक्री डॉलर है। इस हिसाब से हमारा स्थान दुनिया मे 62वें 
क्रम पर है, जो निम्संदेह हमारी श्रणी के नी राष्ट्रों के समृह में हमें काफी नीचे खड़ा 
करता है। चूंकि जी एन पी की यह गणना बाजार विनिमय-दर के हिसाब से की 
जाती है। इसलिए कुछ विश्लेपकों ने इस विधि पर इस आधार पर आपत्ति की है 
कि तुलनात्मक वस्तुओ के मृल्यों मे उन देशों में अंतर हो सकता है, जो इनका 
आपसी व्यापार नहीं करते | इन अतरो के समायोजन के बाद ' क्रय-शक्ति समानता' 
(पी पी थी.) के आधार पर मापी गई जी.एन पी हासिल होती है। इस प्रकार भारत 
की जी एन.पी. बढ़कर 244 । अरब अमेरिकी डॉलर हो जाती है, जो दरअसल 
अमेर्का के बाद दूसरे स्थान पर है । इसके बावजूद भारत को दुनिया भर के देशों 
की वरीयता सूची में 53वे स्थान पर रखा गया है, जो इन नो अन्य देशों के समूह 
में वह केवल शक देश से ऊपर है। 

यहाँ लिचारणीय यह है कि भारत का निकास प्रभावशाली रहा है । दरअसल, 
आउवे और नौवे दशक में तो डसकी जी डी पी की औसत वार्षिक विकास-दर 
सिंगापुर और चीन सरीखे देशों के समान रही थी, लेकिन पिछले दो दशकों मे 
जी डी.पी की अधिक विकास-दर के बावजूद प्रति व्यवित जी.एन पी. की दृष्टि से 
भारत का स्थान काफी पीछे है। हमारी आबादी का आकार और इसकी वृद्धि-दर 
तथा हमारी आय के सीमित आधार इसके लिए प्रमुख रूप से दोषी हैं। 

सन्‌ 997-99 के दौरान बचत तथा निवेश-दर क्रमश: 20 3 और 23 9 
प्रतिशत रही, जो कई विकासशील एवं विकसित देशों की दर से बेहतर है; लेकिन 
अधिक विकास-दर दरशानेवाले देशों, जैसे--सिंगापुर (बचत-दर 5१.4 प्रतिशत 
तथा निवेश-दर 34.5 प्रतिशत) और चीन (बचत-दर 42.5 प्रतिशत तथा निवेश-दर 
38 8 प्रतिशत) की तुलना में ये दरें काफी कम हैं। भारत में लगभग संपूर्ण बचत 
बरों और निजी क्षेत्र से आती है। सम्‌ 993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों की 
बचत मात्र । प्रतिशत रही | उल्लेखनीय है कि भारत में बचत का स्तर कम होने का 
मुख्य कारण सरकारी बचत का गजस्व घाटे के चलते नकारात्मक होना है। 


#% भारतीय अर्थनीति # १9 


यह बात भी गौर करने लायक है कि न॑रबें दशक्त के दागव वस्युआ जा 
सेवाओं के निर्यात में । 3 प्रतिशत की ओसत व्र्पिक वृद्धि दर्ज की गट थी, जी 
दरअसल, चीन (॥3 प्रतिशत), मेक्सिको (4 3 प्रतिशत) आदि बहतरीन प्रधशन 
करनेवाले कुछ ही देशों से कम थी। सन्‌ 998 में बाहरी ऋण नथा जी डागोी फा 
अनुपात 23 प्रतिशत रहा, जो पाकिस्तान, श्रीलका, मेक्सिको मरीखे देझ। ही भा 
काफी कम था। 

990 के दशक मे भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एम दी भाई । के 
प्रवाह में भी तेजी आई। सन्‌ 998 मे यह आँकड़ा 2 अरब 26 करोंदू अमेस्क! 
डॉलर तक जा पहुँचा। इस प्रकार सर्वाधिक एफ डी.आई प्राप्त करनेवाले 20 
बिकासशील देशो की सूची में भारत का भी नाम शामिल हो गया। उसके बाज जद 
सिगापुर (7 अरब 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर), चीन (45 अरब 5 करोड भरोरिक! 
डॉलर), मेक्सिको (0 अरब 24 करोड़ अमेरिकी डॉलर) आदि देशां की त्‌ स्श में 
भारत में यह प्रवाह कम ही रहा। 

'इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड' (आए सी आर जी ) द्वास तैयार जौरि+॑८ 
वरीयता के अनुसार मार्च 2000 मे भारत को जोखिम वरीयता 64 3 रहो बोर देगा 
प्रकार इसका स्थान अपने समूह के दो देशों से ऊपर रहा। 

सस्थागत निवेशकों की (ऋण-माख) क्रडिट रेटिंग के मामले में भी कमा 
यह बात सच है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई देश अदायगी में चूक कर सफलता है । 

भूमंडलीकरण के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि प्रौद्योगिकी प्रा: विकास 
को गति प्रदान करती है। इस दृष्टि से यह देखना होगा कि प्रौद्योगिकी के आशि/लार 
तथा विदेशों से प्रौद्योगिकी आयात करने के मामले में मारत कितना सक्रिय हैं, था! 
भी कि व्यापार स्थापित करने के लिए देश मे माहाल क्रिस हद तक मदशगार है। 
विश्व आर्थिक मच (डब्ल्यू ई.एफ ) ने उपर्युक्त स्थितियों को क्रमश: 'प्रौध्चोगिक्ी 
सूचकांक' तथा 'स्थापना सूचकांक ' का नाम दिया है। इन दोनो सबकांकों के 
पिलाने पर 'आर्थिक रचनात्मक सूचकांक' प्राप्त होता है, जो किसी देश थे 
आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है। सन्‌ 2000 में कशाए गा 59 ऐशी « 
सर्वेक्षण में तीनों सूचकांको की सूची में भारत का स्थान 38वाँ था और वह अीड 

(48वें स्थान) से आगे रहा। हालोंकि भारत की तुलना में मेक्रिपकों मे व्यापार 
स्थापना का वातावरण कम अनुकुल है और जापान में यह भारत से कुछ ही बेहतर 
है, परंतु प्रौद्योगिकी आविष्कार के क्षेत्र में इसकी भागीदारी और फलम्वस्ण इनका 
रचनात्मक सूचकांक भारत से बेहतर है। 


20 % भारतीय अर्थनीति # 


विश्व आर्थिक मच ने यह स्पष्ट करने के लिए कि कुछ देश दूसरो की 
तुलना मे तेजी से आगे किस प्रकार बढ़ रहे हैं, “विकास प्रतिस्पर्धात्मयकता सूचकांक ' 
(जी,सी आई ) तैयार किया है, जिसके अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था को प्रति व्यक्ति 
आय में $पिप्य में होनेवाली वृद्धि को दरशाया जाता है। सन्‌ 2000 में कुल 59 
देशों की मची में इस आधार पर भारत का स्थान 49वाँ रहा था, जबकि चीन, 
मेक्सिको तथा दक्षिण अफ्रीका क्रमशः 473ें, 43वें तथा 33वें स्थान पर रहे। 

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बृहद्‌ अर्थव्यवस्था सबंधी कारकों के अलावा 
सूक्ष्म आर्थिक आधार भी जिम्मेदार होते हैं। इसे मापने के लिए विश्व आर्थिक मच 
द्वारा तैयार प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक (एम.सी. आई.) के आधार पर 58 देशों में भारत 
ऋ स्थान 42वाँ है। अलबत्ता, वह चीन (49वे स्थान) से आगे है, जबकि मेक्सिको 
(34वें स्थान) और दक्षिण अफ्रीका (26वें स्थान) पर कहीं आगे हैं। 

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि देश की मौजूदा अधिक उत्पादकता 
तथा आर्थिक प्रदर्शन की किन कारकों से बल मिलता है | विश्व आर्थिक मंच द्वार 
इसे “चाल प्रतिस्पर्धात्मक सृचकांक' (सी.सी आई.) का नाम दिया गया है। सन्‌ 
2000 में इस आधार पर तैयार 58 देशो की सूची में भारत का 37वाँ स्थान था, जो' 
मी सो आईं के अनुसार 49वे स्थान से कहीं बेहतर है | यहाँ दिलचस्प तथ्य यह है 
कि हमारे देश की सी सी,आई के अनुसार वरीयता चीन (4व4र्वी) तथा मेक्सिका 
(42वीं) से अधिक रही, जिमसे स्पष्ट है कि हमारे वर्तमान विकास को प्रभावित 
करनेवाले कारक इन देशों के मुकाबले बेहतर हैं। इसके बावजूद वरीयता सूची मे 
हम निचले स्तर पर ही टिके हुए हैं । 

किसी देश के बाजारों के खुलेपन को 'उभरते बाजार सूचकांक' से तय 
किया जाता है। सन्‌ 2000 में इस वरीयता-क्रम में भारत 46वें स्थान पर था और वह 
केवल चीन से ही ऊपर था। जहाँ तक शेष विश्व के साथ एकीकृत होने की बात 
है तो भारत इस दृष्टि से पिछड़ा ही कहा जाएगा। इसे मापने के लिए प्रयुक्त 
होनेवाले 'भुमंडलीकरण सुच्रकांक' के अनुसार सन्‌ 993-97 के दौरान भारत के 
संदर्थ मे यह आंकड़ा 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा, जो यकीनन कम कहा जाएगा, 
लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का 'मदी प्रत्याशा' सूचकांक काफी अधिक रहा है। 
यह सीन, मेक्सिकों, अमेरिका, जापान आदि देशों से भी ऊपर दर्ज क्रिया गया। यह 
सूचकांक उस भरोसे का संकेतक है, जिसके अनुसार किसी देश के बारे में अनुमान 
व्यक्त किया जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं आएगी। इससे स्पष्ट 
है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है। 


+% भारतीय अर्थनीति # ट्रत 


वप्याणदा सैंकितक 
सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन और सामाजिक प्रावधान कुछ निश्चित 
सस्थानों के दायरे मे किए गए हैं। सस्थागत कारकों का मृल्यांकन एक जटिल 
प्रक्रिया है और वास्तव में यह विधि फिलहाल शैशवावम्धा में ह। चौंक अधिकतर 
आऑकडे मत-सर्वेक्षणो के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं, इसलिए इनके माध्यम से 
व्यक्त विचारों को भी अतिम न मानकर “तुलनात्मक ' ही कहा जाना चाहिए । 

“ट्रासपेरेंसी इंटरनेशनल' तथा गॉटिगन विश्वविद्यालय ने किसी देश के 

राजनीतिज्ञो तथा सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता के बारे में वहाँ के व्यापारिक 
समुदाय की राय के आधार पर विभिन देशों की वरीयता मची नयार की है । दस 
सूचकाक को ' भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाक' नाम दिया गया है। 'ट्रामफेसी 
इटरनेशनल ' द्वारा सन्‌ 996 भे 54 देशो मे कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर भाग्त 
को 46वे स्थान पर रखा गया था, अर्थात्‌ तब इन देशों में भारत नावाँ सर्वाधिक प्रापर 
देश था। 

शासन-व्यवस्था के संदर्भ में विश्व बेक ने अपने प्रकाशन 'इडिया- 

रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एक्सलरेटिंग डेवलपमेट (2000) ' के अंतर्गत पाँच प्रमुख संकेतको 
का जिक्र किया है। ये हैं-- 

। सरकारी प्रभावशीलता तथा स्थिरता, जिसके अतर्गत सस्थागत तथा 

"सरकारी स्थिरता समेत सरकारी नीतियो के प्रति आम जनता में संतोष 
का भाव शामिल रहता है, 

2. कानून की भूमिका तथा व्यापारिक माहौल, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाथार, 
रिश्वत (दलाली), कानून-व्यवस्था, कानूनी अधिकार आदि शामिल 
हैं; 

3. आम जनता का प्रशासन, जिसे नौकरशाही के स्तर, उसकी मजबनी 
तथा उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की मात्रा एवं जवाबदेझी के आधार पर 
परखा जाता है; 

4 सार्वजनिक वित्त, जो अन्य बातों के अलावा बजट की गुणवत्ता, खर्च 
में कुशलता तथा न्यायोचितता और सार्बजनिक वित्त की प्राप्ति एवं 
प्रबंधन की दृष्टि से जाँचा जाता है, 

5 निष्कर्ष, जिसके तहत अधिकांश सामाजिक सूचकांक, जैसे--गरीबी, 
मृत्यु-दर, साक्षरता आदि शामिल हैं। सन्‌ 4995 में विभिन्‍न देशों के 
5 समूहों की तुलना में भारत को उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर 
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परखा गया था। ये समूह हैं--विकासशील देश, कुछ चुनिदा बड़े 
देश, जिनमें चीन, मेविसको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा पोलैड हैं 
दक्षिण-पूर्व एशिया, जिसमें इंडोनेशिया तथा थाईलैड भी शामिल हें, 
भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया, इंग्लैंड और अमेरिका सरीखे 
औद्योगिक देश हैं । 
सरकार की प्रभावशीलता तथा उसकी स्थिरता के मामले में विभिन्‍न देशो 
के सभी समूहो के मुकाबले भारत की स्थिति काफी खराब है। 
कानून कौ भूमिका तथा व्यापारिक वातावरण की दृष्टि से भारत की स्थिति 
अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर है, लेकिन चुनिदा बड़े देशों तथा 
ओद्योगिक राष्ट्रो की तुलना मे भारत की स्थिति बिलकुल अच्छी नहीं कही जा 
सकती । 
आम जनता के प्रशासन के मामले में औद्योगिक राष्ट्रों को छोड़कर शेष 
देशों के सभी समूहो की तुलना में भारत का स्थान बेहतर है। 
इसी प्रकार सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में औद्योगिक राष्ट्र तथा चुनिंदा बडे 
देश के समूह हमसे आगे हैं, जबकि भारत की स्थिति शेष समूहो से बेहतर है। 
साधाजिक-आर्थिक संकेतकों के रूप में सामने आनेवाले निष्कर्षों की 
दृष्टि से भी सभी समूहो की तुलना में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। 


ढाँचागल संकेतक 

परिवहन, बिजली, दूरसंचार, पानी, स्वच्छता आदि टिकाऊ आर्थिक विकास 
करे लिए आवश्यक छाँचागत संरचना के ये महत्त्वपूर्ण आधार हैं। ये सुविधाएँ 
आर्थिक गतिविधियों के कुशल तथा प्रभावी प्रवाह में सहायक होने के साथ-साथ 
जीवन के लिए आधारभुत आवश्यकताएँ जुटाती हैं। यहाँ इन सकेतकों के आईने मे 
भारत तथा अन्य समृहो का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। 

सबसे पहले ब्रिजली की स्थिति पर विचार करें| सन्‌ 997 में भारत में प्रति 
व्यक्षि बिजली की खप्त केवल 363 कि.वा. थी। हालाँकि पाकिस्तान के मुकाबले 
इसमें भारत को स्थिति बेहतर है; लेकिन अन्य देशों की तुलना में यह अच्छी नही 
कही जा सकती। चीन में यह खपत भारत को खपत से लगभग दोगुनी है। अन्य 
दक्षिण एशियाई देशों के नक्शें-कदम पर चलते हुए हमने भी प्रेषण और वितरण को 
प्रक्रिया में काफी मात्रा में बिजली बरबाद को है। सन्‌ १997 मे यह १8 प्रतिशत 
7ही, जबकि उहीन में यह बरबादी केवल 8 प्रतिशत थी। 


# भारतोय ऊर्थनीति # 23 


सन्‌ 998 में अच्छी हालत में या पक्की सड़कें केवल 3५ 7 प्रतिशन थी | 
उधर पाकिस्तान (5 प्रतिशत) और श्रीलंका (95 प्रतिशत) भादि देश भी इप 
लिहाज से हमसे आगे हैं। 

देश का रेलवे-तंत्र कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में है। सन 9%9 में प्र 
१0 लाख डॉलर जी डी भी. पर रेलवे ने 437 हजार टन किलामीटर माल दोया। 
यह आँकड़ा जापान (0.7) से बेहतर है, लेकिन अधिक भौगोलिक पत्र प्रा ने 
चीन (304 8), दक्षिण अफ्रोका (283.3) आदि देशों की तुलना में यह काफी काम 
है, जो माल-वाहन के लिए रेलवे-तंत्र का इस्तेमाल करते हैं । 

सन्‌ 997 में प्रति ,000 भारतीयों में से 32 के पास शदियों मेह था 
जबकि समूह के केवल एक देश को छोडकर शेष सभी देश हस दि मे भारत सा 
आगे हैं। श्रीलंका (209) की स्थिति भारत से दोगुनी अच्छी हे। उसी प्रकार प्रात 
१,000 में से केवल 68 भारतीयों के पास ही टी.वी. सेट थे। हस मामने में भारत 
अपने समूह में सबसे पिछडा हुआ था। 

सन्‌ 3998 में देश में टेलीफोन की 22 मेन लाइने थीं। उस मामले ।े समृ> 
के केवल एक देश से हमारी स्थिति बेहतर थी, जबकि चीन (70) हमसे ऋफी 
आगे था। भारत में टेलीफोन कनेक्शन के लिए औसत प्रतीक्षा समय एक थर्ष था। 
यह स्थिति हमें केवल दो देशों से ही आगे खड़ा करती है, जर्बाक चीन आदि दशा 
के आगे हम टिक ही नहीं पाते, जहाँ यह समय औमतन एक गाह श्रा। 

सन्‌ 3998 में दश में प्रति ,000 पर 2.7 पर्सनल कप्युटर (गी,सी.) श। उस 
लिहाज से समूह में भारत सबसे पिछड़ा देश था। चीन में बह कड़ा 89 थ 
जबकि बाकी सभी देश काफी आगे थे। इंटरनेट के मामले में भो स्थिति कमोवेए 
यही थी। सन्‌ 2000 में प्रति 70,000 पर यह आँकड़ा भारत में 0 23, चीन में 8,5/ 
पाकिस्तान में 0 34 तथा श्रीलंका में 0.63 दर्ज किया गया। 

भारत अपने विज्ञानकर्मियों तथा इंजीनियरों की भारी फौज के लिए जाना 
जाता है। सन्‌ 4987-97 के दौरान प्रति 40 लाख भारतीयों पर १4० हर्याक्त अनुसभान 
एव विकास (आर. एंड डी) गतिबिधियों से जुड़े थे। इम्न क्षेत्र में भी केवल एक 
देश को छोड़कर शेष सभी देशों की स्थिति हमसे बेहतर है। यटि हम भप्रवासी 
इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को भी इस आँकड़े में शामिल कर लें तो भी [मात मे 
कोई सुधार आनेवाला नहीं है। इसी अवधि में कुल निर्मिन निर्यात का 5 प्रतिशत 
प्रौद्योगिकी से संबंधित था। यहाँ भी हम दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों को छोड़कर 
शेष सभी देशों से पिछड़े हुए हैं। 


व # भारतीय अर्थनीति #& 


सुरक्षित जलस्रोत तथा स्वच्छता सबधी सुविधाएं लोगो के स्वास्थ्य सुधार 
से जुड़ी बुनियादी ढाँचागत आवश्यकताएँ हैं| सामाजिक संकेतक के अंतर्गत हम 
पढेगे कि इस मोरचे पर भी भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। 

उपर्युक्त ढॉचागत संकेतकों को जानने के बाद इस बारे में कोई आश्चर्य 
नहीं रह जाता कि विश्व आर्थिक मंच ने सन्‌ 998 के ग्लोबल कपीटीटिवनेस 
रिपोर्ट मे 53 देशों के समूह के सर्वेक्षण (ढॉचागत संदर्भो में) के बाद भारत को 
53वें स्थान पर रखा था| 


सामाजिक संकेतक 

सामाजिक संकेतकों के अतर्गत भोजन, आवास और कपड़े के साथ- 
साथ लोगो का ज्ञान और उनका स्वास्थ्य भी शामिल है| हमारे समूह के देशो के 
बीच इनमें से कुछ संकेतको की तुलना ' मानव-विकास सूचकांक ' तथा ' मानव- 
गरीबी सूचकांक' के साथ करने पर प्राप्त निष्कर्षो से बहुत कुछ अपने आप 
स्पष्ट हो जाएगा। 

किसी भी देश का महत्त्वपूर्ण सामाजिक संकेतक उसके लोगो की साक्षरता 
का स्तर होता है। सन्‌ 998 में हमारे देश में प्रौढ़ साक्षरता-दर मात्र 55.7 प्रतिशत 
थी, जो पाकिस्तान (44 प्रतिशत) से भले ही बेहतर रही, मगर श्रीलंका (9] ॥) 
आर चीन (82.8) के मुकाबले काफी कम थी। युवा साक्षरता की तसवीर भी 
कमोबेश ऐसी ही है। भारत (7] प्रतिशत) इस क्षेत्र में श्रीलंका (96.5 प्रतिशत) तथा 
चीन (97 2 प्रतिशत) से काफी पीछे है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सन्‌ 995-97 के 
दौगन शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जी डी.पी का 3 2 प्रतिशत रहा, जो कई देशो के 
लगभग बराक्षर था। साथ ही सन्‌ १994-97 के दौरान अधिक निरक्षरता-दर के 
बावजुद शिक्षा-व्यय के दायरे में हमने प्राथमिक-पूर्व, प्राथमिक तथा सेकेंडरी स्तर 
पर कम, यानी 66 प्रतिशत ही खर्च किया। उधर पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों ने 
शिक्षा के इस स्तर पर 3/4 या इससे भी अधिक राशि खर्च की। 

शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य भी जनता की बुनियादी जरूरत है| हालाँकि सन्‌ 
१990-96 के दौरान हमारी 8 प्रतिशत की पहुँच शुद्ध पेयजल म्रोतों तक थी 
लेकिन हम केवल तीन देशों की तुलना में ही बेहतर थे। स्वच्छता तक मात्र 6 
प्रतिशत आबादी की पहुँच थी और इस मोरचे पर हम समूह के सभी देशों के 
मुकाबले पिछड़े हुए थे। 

सन्‌ 998 में प्रति 7,000 पर 70 शिशुओं को मृत्यु हुई। इसी प्रकार सन्‌ 
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4998 में केवल एक देश की जीवन-सभाव्यता भारत (63 वर्ष) से कम थी , खत 
99 में प्रति एक लाख भारतीयों में से 8 3 प्रतिशत लोग क्षय गेग से घोडित थे। 
केवल दक्षिण अफ्रीका (242 7) इस मामले में भारत से पिछड़ा हुआ था। 

सन्‌ 990-97 के दौरान 33 प्रति नवजात शिशुओं का बजन ओम से कम 
था। इस मामले में हम पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों से भी पिछड़े छा कह 
जाएँगे, जहाँ यह आँकड़ा 25 प्रतिशत था। 

सन्‌ 997 मे केवल दो देश ही ऐसे थे, जिन्होंने भारत द्रायक्ापन प्रायक 
नागरिक को प्रतिदिन 2496 कैलोरीज की आपूर्ति से भी कम मात्रा मे हलोरीर 
उपलब्ध कराई थी। सन्‌ 99 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 59 ग्राम पोटान का खापन 
भी कम रही। सन्‌ 990-98 के दौरान हमने स्वास्थ्य -सेवाओ पर जी दी पा $? 
महज 0 60 प्रतिशत खर्च किया, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है । 

सन्‌ 992-95 के दौरान प्रति एक लाख भाग्तीयों पर 48 दॉकिटर "परत 
थे। इस मामले में हमारी स्थिति केवल श्रीलका से बेहतर रहीं । 

विश्व बैक ने बुनियादी मानव-विकास के क्षेत्र में औसत उपन्तव्धि आकर 
के लिए ' मानव-विकास सूचकांक ' तैयार किया। इसके अंतर्गत प्रति स्यक्नि शो डी थी 
सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा जीवन-संभाव्यता सूचकाक को शामिल किया 
गया। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सन्‌ 998 में इस क्षेत्र में भी पहने द' 
उप-सूचकांकों में केवल एक देश ही हमसे पीछे रहा, जबकि तीसरे यूतकाक में 
भी हम केवल एक देश की तुलना में बेहतर स्थिति म॑ थे। इस प्रकार सन्‌ !998 मे 
“मानव-विकास सूचकांक ' के आधार पर भारत का स्थान १28वाँ था। 


प्रगति की राह 

जहाँ तक विकास-दर का सवाल है, हमने बीसवीं शताब्दी के शुरू के: 
50 वर्षों को बजाय बाद के 50 वर्षों में, और उनमें भी आखिरी दी दर्शकों मे 
बेहतर प्रदर्शन किया है।इस बीच उत्पादन-विकास में उतार-चढ़ाव कम हुए हैं। 
झटको को झेलने की क्षमता बढ़ी है। बाहरी क्षेत्र में हमारी स्थिति इस दृष्टि से 
सुधरी है कि अब विकास पर विदेशी मुद्रा का दबाव नहीं है। इन सबके थाबजुद 
हमारे यहाँ व्यापक स्तर पर गरीबी और निरक्षरता के साथ-साथ स्वास्थ्य और 
स्वच्छता को स्थिति काफी खराब है। अभाव और गरीबी के भयंकर प्मुद्र के 
बीच सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ रूपी द्वीप भी इस देश में मौजूद हैं। आर्थिक 
नीति, विशेषकर नब्बे के दशक की नीतियों ने आर्थिक विकास पर पड़नेवाले 
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अनेक दबाबो को दूर किया है। यह अपने आप मे एक उपलब्धि होने के साथ- 
साथ समाज के लिए हय अन्य लक्ष्यों को हासिल करने की आवश्यक पूर्व शर्त 
भी है; लेकिन अब भी इस बात को लेकर शंका बनी हुई है कि क्‍या हम विधिवत 
ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे है, जो विकास का निरंतर उच्च स्तर सुनिश्चित 
करेगी तथा इस प्रकार के विकास के साथ जुड़े न्यूनतम सामाजिक लक्ष्यों की 
प्राप्ति मे भी योगदान देगी ? 


हम किस दिशा में अग्रसर हैं? 

आर्थिक सकेतको से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 
अधिक तेज गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं मे से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था 
का बचत तथा निवेश अनुपात काफी अधिक है। पूँजी निर्गत अनुपात से स्पष्ट है 
कि हमारी उत्पादकता का स्तर भी सम्माननीय है। पूँजी-प्रवाह के अपेक्षाकृत कम 
स्तर के बावजुद बाहरी क्षेत्र में हमारी स्थिति ठीक-ठाक है। यह स्थिती इस बात का 
प्रमाण है कि विदेशी पूजी-निरवेशकों की कम दिलचस्पी के बावजूद घरेलू निवेशकों 
का मिला-जुला दृष्टिकोण है। “वर्तमान प्रतिस्पर्धात्पक सूचकांक ' के आधार पर 
तय हमारी स्थिति से उस विश्वास की झलक मिलती है, जो कम अवधि मे ही 
हमारे विकास्न की रफ्तार को देखकर व्यक्त किया गया है। अलबत्ता 'विकास 
प्रतिस्पर्धात्मक सूचकाक' पर हमारी स्थिति से जो तसवीर उभरती है, बह भविष्य 
में प्रति व्यक्ति आय में विकास को लेकर आशाजनक नहीं कही जा सकती। अन्य 
सकेतकों के संबंध भें भी यही स्थिति है कि मौजूदा विकास को गति देनेवाले 
कारक भविष्य में विकास को बढावा देनेवाले कारकों के मुकाबले कहीं अभिक 
'मजबुत है । इसके बावजुद इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 
में मंदी नहीं आएगी, भर्थात्‌ हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है | 

अर्थव्यवस्था की वर्तमान, मध्यम और लंबी अवधि की संभावनाओं को 
लेकर मतभेदों को औद्योगिक संकेतकों के सदर्भ में समझा जा सकता है। साक्ष्य 
व्यक्तिपरक हैं, इसलिए अधिक विश्वसनीय नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में 
अधिक वरीयता क्रम अवश्य चितनीय है, लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय 
यह है कि सरकार की प्रभावशीलता को कम मामा गया है। कानून की भूमिका तथा 
व्यापारिक माहोल के मामले में स्थिति सतोषजनक भले ही है, लेकिन भौजूदा 
संकेतक अधिक विकास-पथ्च को सुनिश्चित करनेवाले माहौल की गारंटी नहीं दे 
सकते सरकार, कानून और व्यापारिक माहौल दरअसल उद्देश्य-प्राप्ति के साधन 
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भर हैं, साध्य जनता की सामाजिक- आर्थिक समलता है, लेकिन सामाजिक 
आर्थिक संकेतकों के हिसाब से भारत क्री स्थिति पिछड़ी हुए ह। 

मध्यम अवधि को संभावनाओं को दृष्टि से ढाचागत क्षत्र मे जुड़े समंकेतक 
प्रासगिक माने जाते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र मे, चाहे खढ़ बित्रादी का खा हो या 
ब्रिजली की बरबादी, भारत की स्थिति काफी खराब हैं। हाल के सेगों मे छा 
सुधारों के बावजुद दूरसंचार के क्षेत्र में भी उसका स्थान पिछ्द्ी हल को 7 
पर्सनल कंप्यूटर के मामले मे तो हम काफी पीछे # । हातल्माक शचना गोधागिकी 
के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं, मगर घोल मोरथे पा इसकी पहुँच 
कम है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती के कि लार्य॑त निर्यात ४ 
प्रौद्योगिकी सबंधी निर्यात का हमाश प्रतिशत भी कम है। भाजिष्य को ऑफिलन 
करते समय हमें इस तथ्य पर गौर करना चाहिए कि विजानकामिशों नथा !जीनियग 
की हमारी भारी फौज के बावजूद अनुसंधान तथा विकास के झ्ज में उनकी तेनप्मी 
के मामले में हमारा स्थान सबसे नीचे है।' भूमंडलीय प्रतिस्यधात्मक सचकान्म' 
पर हमारे 49वें स्थान को ढाँचागत सकेतकों के मामले में हमारी स्थिलि मे समझ 
जा सकता है। 

देश का साक्षरता-स्तर काफी कम है, हालाँकि इस मंद में जी ही भी, के 
प्रतिशत के रूप में होनेवाला सरकारी खर्च अच्य देशों के बगनर ही है। स्वास्थ्य 
और स्वच्छता के हालात भी अच्छे नहीं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बान यह है क्रि €म दिशा में 
दूसरे मर्दों के मुकाबले खर्च भी काफी कम हो रहा है) 

कुल मिलाकर, मानब-विकास के क्षेत्र में तो हमार स्थान ऋाफी गछ हे 
ही, देश की बड़ी आबादी की गिनती वबंचितों की श्रेणी में होती है ' श्मके बाय जद 
स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सग्कारी खर्च अपेक्षाकृत कम है, हारकीकि 
अधिक खर्च का अर्थ सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति महाँ है। #समे से अधिकाया 
लोग मानवीय दुःख-दर्द और गरीबों की जरूरते के प्रति काफी हद तक अर्संवर्दी 
हैं| यही कारण है कि संगठित क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के कल्याण तथा उन्हें मिमनेखातली 
रिआयतों की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं। नीति-निर्माताओं तथा शिक्षाणिदों समेत 
जनमत तैयार करनेवालो को गरीबों के पक्ष में अधिक संचेदी दृष्टिकोण तैयार करते 
के मुददे पर ध्यान देना चाहिए। लबी अवधि की विकास- सभावभाओं के लिए 
सामाजिक चेतना के साथ-साथ सामाजिक विकास के स्वीकार्य स्तर और सरकार 


को समुचित भूमिका भी आवश्यक है, ताकि हमारे देश का समुद्ध भविष्य स्िश्चित 
किया जा सके। 
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भविष्य की ससचीर 

अतीत में हमार प्रदर्शन तथा भूमंडलीय संदर्भ में मौजूदा स्थिति के उपर्युक्त 
विश्लेषण के आधार पर प्राप्त नतीजों को पाँच स्तरों पर देखा जा सकता है। 

योजना-युग के बाद से हमारी आवश्यकताओं दथा क्षमताओं की दृष्टि से 
हमाश प्रदर्शन मिला-जूला रहा है। धूमडलीय स्तर पर कुल मिलाकर यह ठीक- 
ठाक ही है और हाल के वर्षो में यह स्थिति लगातार सुधर रहो है। विकास के 
सामाजिक पहलु के मामले में हम पिछडे हुए है । जिन क्षेत्रों में भरोसा जताया जा 
रहा है, वहाँ अपेक्षित क्रियात्मकता लाने की जरूरत है, ताकि विकास की गति 
गतिशील रहे 

दूमरे, स्थिरता तथा विकास को मौजुदा संभावनाएँ बेहतर है। ऐसा 
विनियमीकरण तथा उदारीकरण के रूप में संरचनात्मक रुकावटों को दूर करने से 
संभव हुआ है । जाहिर है कि मध्यम अवधि के लिहाज से अधिक विकास के लिए 
इतना ही काफी भहीं है। इस दृष्टि से संस्थागत तथा दाँचागत मुद्दों पर ध्यान देना 
आवश्यक है| यकीनन यह चुनौती काफी जटिल है। 

सामाजिक संकेतको के क्षेत्र में तुरत कार्यवाही करने जैसे उपायों की 
अधिक आवश्यकता है। लोगों मे जागरूकता बढ़ने तथा भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा में 
तेजी आने के बाद अब उनकी न्यूनतम स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना या साक्षर 
बना देना ही पर्याप्त नही है। यदि हमें एक राष्ट्र के रूप में गरिमा तथा सम्यान के 
साथ जिंदा रहना है तो तेज गति से कौशल-स्तरों मे वृद्धि करने की क्षमताबाली 
स्वस्थ आबादी का होना अत्यावश्यक है| 

संस्थाओं तथा ढाँचागत तंत्र से जुड़ी मध्यम अवधि की चुनौतियों और 
सामाजिक विकास जैसी लबी अज्धि की योजनाओं के लिए अधिक केद्वित 
सरकार की आवश्यकता है, जो प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सेवाएँ मुहैया 
करा सके। हमे कम सरकार और अधिक बाजार नहीं, बल्कि बेहतर सरकार तथा 
चास्तविक बाजार चाहिए। अभी तक हमारे देश का यथार्थ प्राय, शासन और बाजार 
बनाम गरीब जनता गहा है; परंतु अब हमारी कोशिश जमता के लिए शासन और 
बाजार या बेहतर सरकार और वास्तविक बाजार तैयार करने की होनी चाहिए। 

आनेवाले कल की समस्याओं को बीते हुए कल की रणनीति के सहारे नहीं 
सुलझाया जा सकता और न ही गुजर कल की जानकारियों के आधार पर उन्हे 
समझा जा मकता है। यही कारण है कि हमें और अधिक संख्या में खिवेकबर्धिनी 
तथा विवेकव्यापनी चाहिए । 


के भारतीय अर्धनीसि # 79 
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# भारतीय अधंनीति के 


यरिशिष्ट 2 


सामाजिक आर्थिक सकेतक्क तथा उन्‍कों व्याख्या 


सूचकांक प्रकार 





(बल >निनसन-- 





3 प्रौद्योगिकी सूचकांक 


2 स्टार्ट-अप सूचकांक 


3 आर्थिक रचनात्यकता 
मृत्रकांक 


4 विकास पअतिस्पर्धात्मकत़ा 


चह सृध्रकांक किस नथध्य के बारे में आकलन 


करता है तथा उसका अनुमान क्‍या रहा ? 


आऑकड़ों तथा सर्वेक्षणों के नतीजों को जाँच के 
आधार पर यह किसी देश में प्रौद्योगिकी के 
स्तर का पता लगाता है। इसके अंतर्गत देश- 
विशेष द्वाग आविष्कारों में सक्रियता तथा विदेश 
से प्रौद्योगिकी-आयात पर भी विचार किया जाता 
ह्ैँ। 

यह भी प्राप्त अआकड़ों तथा सर्वेक्षणों के मतीजों 
पर आवारित है! यह व्यापार के लिए अनुकूल 
परिस्थितियों की माप करता है। 

आर्थिक तौर पर प्रभावी आविष्कारों कथा 
प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण (प्रौद्योगिकी सूच्रकांक) 
की जाँच के लिए इसके अंतर्गत उपर्युक्त दोनो 
सूचकांक शामिल किए जाते हैं। पिछले दशक 
में सर्वाधिक रफ्तार से विकास करनेवाले देश 
ही सबसे अधिक रचनात्मक देशों की श्रेणी में 
शामिल रहे । हालाँकि सिंगापुर बड़ा आविष्कारक 
देश नहीं है, इसके बावजूद प्रौद्योगिकी आयात 
के कारण उम्चकी आर्थिक रचनात्मकता का स्तर 
काफी अधिक है। 

इसका उद्देश्य भविष्य में अर्थव्यवस्था के 
विकास को प्रधावित करनेवाले कारकों की माप 
करना है। कुछ देश अन्य देशों की तुलना में 
अधिक तेजी से अपना समृद्धि-स्तर किस प्रकार 
बढ़ाते हैं, इसकी जाँच के लिए प्रति व्यक्ति 
जी.डी पी. में परिवर्तन की दर मापी जाती है। 
सूचकांक तैयार करते समय उत्पादकता के स्तरों 
को प्रभावित करनेवाले तत्वों के अलावा 


कह भारतीय अर्थतीति # 37 


+ 25 आइइड ग 


5. सृक्ष्म आर्थिक 
प्रतिस्यर्धात्मकता सूच्धकाक 


6. मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मकत्ता 


हैं. 4 


उत्पादकत में सुधार, आविष्कार आदि की ऊँची 
दर्रो के लिए जिम्मेदार कारकों पर भी एक क्रिया 
जाती है। 

इसके अंतर्गत आर्थिक विकाम के यम 
आर्थिक स्तर को मापने का प्रशाण किया जाता 
है। साथ ही, देश- खिशेश की ध्यापारिक फर्म 
जिस प्रकार के माहाल मे काब ऋरती ४ द्रमका 
भी अध्ययन किया जाता है] एनके अन्न 
का अध्ययन कर सापक्ष सुध्य आशिक 
प्रतिध्यधत्मिकता गे संबंधित एक संसोजिन 
तसवीर स्पष्ट रूप से उभरती है। 

सूक्ष्म आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पा 
इस सूचकांक का तेयार किया जाता है! यह 
सूचकांक मोजुदा जच्च उत्पादकता और अंनत, 
मीजूदा आर्थिक प्रदर्श को मापना है। इसके 
अंतर्गत देश- विशेष की ज्यापास्कि फर्मों के 
व्यवहार तथा उनकी रणनीनियों गय उम देश 
के वध्यापारिक माहाल का उध्ययन किया जाता 
है। किसी कंपनी के प्रचातलन ये शामिल 
आधुनिकोकरण और ग़ानीतियों को प्रदार्शत 
करनेवाले उशय प्रति व्यक्ति सकते घोलू उन्लाद 
(जी.डी पी) से सांख्यिकीय दृष्टि से सब 
होते है। इन्हें मिलाकर उस कंपनी विश्लेय के 
प्रचालन से संबंधित उप सचकाक पवार किया 
जाता है। हर्सी प्रकार, व्यापाश्कि मार्शल की 
मुणबत्ता मपलन, इनपुट की गणबत्ता, कल 
पुर्जो तथा मशीनरी के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं 
की उपलब्धता, आधुनिकौकरण के मंदर्भ में 
उनके स्तर आदि एवं स्थानीय माँगों के पतर 
प्रति व्यक्ति जी.डी.पी से सांम्सिकोय दृष्टि से 
संबद्ध हैं और इन्हें मिलाकर व्यापारिक माहौल 
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7. मानव जिकास सूचकाक 


8, मानव गरीबी सृचरकांकि 


को गुणवत्ता का उप-सुचकाक तैयार किया जाता 
है। उक्त दोनों उप-सूचकाकों को मिलाने पर 
मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्राप्त होता 
है। 
यह एक संयोजित सूचकांक के अंतर्गत 
आधारभूत मानव-विकास की औसत 
उपलब्धियों की माप करता है। यह तीन संकेतकओो 
पर आधारित है--(क) लंबा जीवनकाल, जो 
जन्म के समय जीवन-संभाव्यता पर आधारित 
है, (ख) शैक्षिक प्राप्ति, जो ग्रौढ़ साक्षरता-दर 
और सकल प्राथमिक सेकेंडरी तथा तृतीयक 
ना्माकन अनुपात को मिलाने से प्राप्त होता है 
तथा (गो जीवन-स्तर, जो पी पी पी अमेरिकी 
डॉलर मे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा 
जाता है। 

विकासशील देशों के संदर्भ में (एच,पी आई - 
१) यह सूचकांक एच.डी.आई मे प्रतिबिबित 
होनेवाले मानव जीवन के तीन आवश्यक 
पहलुओ में कमी पर केंद्रित होता है। पहली 
कमी उनसे संबंधित है, जिनके 40 वर्षो तक 
जीवित रहने की संभावना नही होती तथा यह 
प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। दूसरी कमी 
निरक्षर प्रौढों (पी-2) के प्रतिशत के रूप में 
व्यक्त की जाती है । तीसरी कमी के अंतर्गत उन 
लोगों का प्रतिशत शामिल है, जिनकी पहुँच 
शुद्ध पेयजल तथा स्वास्थ्य-सेवाओं तेक नहीं 
होती। सामान्य से कम बजनवाले 5 वर्ष से कम 
आयु (पी-3) के बच्चों का प्रतिशत भी इसमें 
शामिल होता है । यह सूचकांक उक्त तीनों कारकों 
के औसत घन (क्यूब) का घनमृल (क्यूब रूट) 
होता है! औद्योगिक देशों के संदर्भ में 
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«-जप्रम्मशगह कलर" 


9 पारदर्शिता था भ्रष्टाचार 


१0. उभरते बाजारों तक 
पहुँच का सूचकाक 


११. मंदी संभाव्यता 


72. भूमडलीकरण सूचकांक 
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(एच.पी आई -2) चार ऋमियाँ गिनाई जता ₹-- 
(क) उन लोगो का प्रतिशत, जिनके 60) व 
तक जीवित रहने की संभावना नहीं हो. [5] 
व्यावहारिक रूप ये निरक्षर, (गे। ऐसे लीग का 
प्रतिशत, जिनकी आय गरीबी ग्खा से कझे 7 
(घि) लंबी अवधि की बेगेजगार्श की देर। 
सूचकाक उक्त चारो कारकी के सावारण उनसत 
घन के घनमूल से प्रात होता है । 

इसके अनर्गत व्यापारिक तथा सामाजिक उबर 
पर राजनीति आर सावर्जानक क्या 
में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रभाव का अध्ययन दिया 
जाता हैं। इसके अतरंत 0 अदा अल 
सर्वेक्षणों को शामिल किया जाता है । हय के 
0 से 30 तक का क्रम दिया जाप | ६ फाफ 
साफ-सुथर इंश का अधिक इक दिए जाओ है । 
इसके अंतर्गत १6 मंकेतको पर आधार्व 
ब्राजार के खुलेपन की माप की जाती है जिममे 
औसत प्रशुल्क म्तरें, आयात काटा ब्ॉडिक 
संपदा अधिकारों से मर्बोधत मियाम, लियाल 
सब्सिडी, सरकारी खरीद नीतियों तथा लिपेश् 
बाधाओं को भी शामिल किया जाए हे 

यह किसी देश के अगले वर्ष मंदी # कोः थे 
गुजरने की आशंका पर रब जानने के लिए 
किए गए सर्वेक्षण पर आधारित होना है ; हमय 
तहत 0 से 7 तक अंक दिए जाह हैं । अधिक 
अंक का अर्थ मंदी से गुजरने की अधिक आर्का 
को दरशाता है। 

इसके अंत्तर्गत देशों के व्यापार तथा निवेश के 
लिए खुलेपन, ऋण लेने-हैतु उनकी साख नथा 
पर्यटन के महत्व और बिदेशी कापमयों के 
हस्तांतरण को शाधिल किया जाता है । 
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सूचना-ग्ोत 
क प्राथमिक स्रोत 
दिश्व आर्थिक मच 


ट्रासपेरेसी इटरनेशनल तथा 
गॉरटिंगन विश्वविद्यालय 


विश्व बैंक 


ख., गौण ग्रोत 
द इकॉर्नोॉमिस्ट 


ग. अन्य स्रोत 

एस शिवा सुनब्नह्मग्यन (१998) 
'ट्वैंटिएथ सेंचुरी इकॉनॉमिक 
परफारमेंस ऑफ इंडिया ' 


परिशिष्ट 4 
विभिन्‍न सामाजिक आर्थिक सूचकाको के सूचना स्रोत 


(0 >> छएे. ए ि छी (0 -७ 


च्च ५७ था -4> ( कै ++७ 


नी ऐप जज ७ 


सूचकांक का प्रकार/वबरीयता 


. विकास प्रतिस्पर्धात्मकता वरीयता (सयोजित) 
. मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मकता वरीयता 

. सूक्ष्म आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता 

. आर्थिक रचनात्मक सूचकांक 


प्रौद्योगिकी सूचकांक 

स्टार्ट-अप सूचकांक 

पर्यावरण विनियमन व्यवस्था 

वित्तीय बाजारों के आधुनिकीकरण का स्तर 


भ्रष्टाचार बोध सुचकाक 


मानव-विकास सूचकांक 

मानव-गरीबी सूचकांक 

क्रय-शक्ति साम्य वास्तविक जी.डी पी प्रति 
व्यक्ति 


. ढाँचागत तत्न संबंधी आँकड़े 


सूचना सबंधी आँकडे 


. बृहद्‌ अर्थव्यवस्था परिवर्तनशीलता सबधी 


सामाजिक-आर्थिक संकेतक संबधी 
मंदी-संभाव्यता 


. भूमंडलीकरण सूचकांक में परिवर्तन 
. उभरता बाजार-पहुँच सूचकांक 
- उभरता बाजार सूचीबद्धता 


स्वतत्नता पूर्व संबंधी सूचना 
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उप किकिटिए5 


सूचना खोत 
विश्व बैक (2000) इंडिया 
रिंड्यूसिंग पावरटी, 
एक्सलरेटिंग डेबलपमेंट 
भारतीय रिजर्व बैंक (१997) 
की विविध रिपोर्ट 
खड-॥8, स -2 तथा 3 
भारत सरकार, आर्थिक 
सर्वेक्षण (999-2000) 


चैव 


सूचकांक का प्रकार बरायना 
१ शायन वर्षयना 
2, गरीबी पर नेशवल सेफल सर्वे आस एस कय,। 


सन्‌ १950 से न फ्र्ज[) हि टाउन भारत यू 


सन्‌ 3950 मे परत के दोगन आस्वोय 
अर्धव्यवस्था मर्दधों शयमा 


६) 


ह# भारतीय अधनीनि % 


भारत में उभरती आर्थिक चुनौतियाँ 


--विंजय केलकर 


जूदा आर्थिक चुनौतियाँ 
पिछले कुछ वर्षो के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में, बिशेषकर एशियाई क्षेत्र में 
आए भारी तूफान के बावजुद भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता जनी हुई है। 
वास्तव मे, सम्‌ 3998 में तो भारत ने दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले 
सर्वाधिक विकास-दर दर्ज कराई और इस वर्ष भी विकास-दर पिछले साल 
की तुलना यें अधिक रहने की संभावना है। इसी प्रकार बृहदू अर्थव्यवस्था से 
जुड़े संकेतकों, जैसे--मुद्रास्फीदि तथा विनियम-दर स्थिरता के लिहाज से भी 
हाल के वर्षों मे भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन रहा है। वर्तमान में 
मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से कम है और विनिमय-दर भी अपेक्षाकृत कम है। 
वस्तुत: इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि नब्बे के दशक के दौरान देश की 
विकास-दर में कुछ तेजी आई है, लेकिन कुछ कमजोरियाँ भी हैं। गरीबी को 
शीघ्र दूर करने के लक्ष्य को हामिल करने के लिए इन्हे दूर करना होगा। 
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ मे लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में विचार करने 
तथा आवश्यक नीतिगत सुधार और प्रयास शुरू करने की जरूरत है। 
भारत के आर्थिक इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि हमारी आजादी 
ने इसके ग्रवाह की भिरंतरता को प्रभावित किया है। आजादी पाने के बाद से 
ही देश ने औपनिवेशिक युग की मंदी और आर्थिक पिछडेपन से निजात पाने 
मे काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें पं. 
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कई प्रतिभावान नेताओं का मार्गदर्शन मिला। 
विश्व को लेकर उनकी निश्चित समझ नथा संतुलित दृष्टि रही | हमारा लक्ष्य 
ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तैयार करना था, जो अतरराष्ट्रीय पूँजीवादी 
दबावों से मुक्त होकर काम कर सके। इस दृष्टिकोण से हमारे नेताओं की 
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आकाक्षाएँ सुस्पष्ट थीं--वे यथाशीद्र गरीबी से मुक्ति पाने के लिए गतिशील 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कायम करना चाहत थे। उद्यमी बर्ग का ऋमडांस्यों सदा 
सुचार रूप से झार्य करनेवाले पूँजी-बाजागें के अभाव के चदते सगफार छा 
पूंजी जुटाने के कार्य मे तेजी लाने का दबित्व सीपा गया। साथ ही, जाग तथा 
बुनियादी उद्योगों की स्थापना को जिम्मेदारी भी साणऋार का ही गई । सतीहतन 
सार्वजनिक क्षेत्र ही औद्योगीकरण का अथृवा बन गया। 

इस नीति से यह लाभ हुआ कि विक्मम -दर में तेजी भर्ई स्गयानिक 
औद्योगिक हाँचागत विस्तार हुआ, रक्षा उत्पादम तया अत्याधुनिक एव सगघरिक् 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण परमाणु और अतरिश्ष क्षेत्रों का प्राद्यागकीय आचार मजबूत 
हुआ। 

इस नीति को लागू करने को दिशा में शीघ्र ही एक बड़ी परौशा्न कै मि श्र झे 
हमारी नाकामी के रूप में सामने आई जिसके परिणासस्यरूय पी एप, , 
खाद्यान्‍्न-आयात पर हमारी निर्भरता हो गई. लेकिन क्रीमती हदिर गांधी 
हरित क्रांति के जरिये इस नाजुक कमजोरी पर काबू पाया, ताकि देश साधा 
सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। 

ये तमाम उपलब्धियाँ इस लिहाज से भी गेविद्ञासिक हैं कि "वोकता २१, शासन 
प्रणाली के अंतर्गर बिना औपनिवेशिक शोषण पक्रिया से ओर इनगंख्य 
विस्फोट की चुनौतियों का सामना करो हुए इन्हें हासिल किया गया। 

ये उपलब्धियाँ हमारे ऐतिहासिक मायदंडों की दृष्टि स अल्लेखनीय हैं, प्ग्त्‌ 
एशियाई देशों, जैसे--चीन, जापान, कोरिया आदि की समकालीम 
अर्थव्यवस्थाओं की उपलब्धियों की तुलना में यर्क्षवन कफ कप के | स्व॒तउलः 
प्राप्ति के समय भारत की प्रति व्यक्षि आय का स्तर चीन तथा कोरिया के 
समान ही था, लेकिन उसके बाद इस दृष्टि से ये दोनों ही देश भाग्त को काफी 
पीछे छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि भूमइलीय व्यापार तथा उत्पादन के हो में 
भी विश्व-अर्धव्यवस्था में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी हमसे कहीं अषिक 
है। कोरिया की प्रति व्यक्ति आय 0,5५0 अमेरिक्षी डाला है जर्माक् भारत 
की प्रति व्यक्ति आय मात्र 390 अग्रेरिकी डॉलर है) है। इसी प्रकार चीन का 
सकल घरेलू उत्पाद (जी डी.पी ) सन्‌ 997 में 825 अरब अधेस्की डॉलर 
रहा, जो हमसे दोगुना है। चीन ने पिछले दो दशकों के टौतन 7 प्रतिशन 
प्रतिवर्ष से अधिक की निरतर विकास-दर के जस्ये इसे हाविल किया $ | 
इसी प्रकार दक्षिण एशिया की अन्य चमत्कारिक अर्थव्यषम्थाओं की प्रति 
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व्यक्ति आय भी पिछल॑ तीन दज्नकों से भी अधिक समय से हमसे दो-तीन 
गुना दर्ज की गई है। मानव-विकास सूचकाक के लिहाज से भी इन 
अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करने पर हम पिछडे हुए है । हालाँकि जेबन 
संभाव्यता तथा अन्य संकेतकों को दृष्टि से हमारी स्थिति में सुधार आया है, 
लेकिन मानव-विकास सूचकांक को देखते हुए डम इन टेशी की मतिशील 
अर्थव्यवस्था से काफी पीछे ही हैं। इसी प्रकार, जहाँ एक आर इन देशों की 
अर्थव्यव्स्थाओं ने गरीबी पर काबू पाने की दिशा मे श्रेष्ठ प्रदर्शन क्रिया है, 
वहीं भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक गरीब मौजूद हैं ' 

इस प्रकार के अतरशाष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन का एक और रोचक तथ्य यह 
है कि प्रति व्यवित आय या मानव-विकास सूचकाक के आधार पर तय 
जीवन-स्तरों के लिहाज से भारत भले ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन इक्विटी 
संबंधी सकेतर्को, जैसे-- गिनी सूचकांक, जियके अंतर्गत आय का घितरण 
तथा अर्थव्यवस्था की खपत शामिल को जाती है, के आधार पर भारत का 
स्थान दूस उच्च विकासशील देशों मे शामिल है। विश्व बैक की विश्व 
विकास रिपोर्ट (सन्‌ 998) के अनुसार हमारी खफ्त-वित्रण अमेरिकी और 
अन्य विकसित देशों में आय-बितरण की तुलना मे कम न्यायसंगत है। हाल 
में योजना आयोग के सदस्य प्रो हाशिम के प्रकाशित अध्ययन में भी यही 
कहा गया है कि 'गिनी सूचकांक ' में पिछली योजनाओं की तुलना में भारत 
का सुधार कम ही सही, मगर हुआ है। खप्त-विततरण के उपलब्ध आँकड़ी 
की गुणवत्ता के मद्देनजर इतना तो कहा ही जा सकता है कि वितरण की 
स्थिति बिगड़ी नहीं है। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य हे, क्योंकि हमारे कई वामपंथी 
विश्लेषकों की गय में भारत आय में अस्मानता से सबसे अधिक शिकार हुआ 
है। यह स्थिति लगावार बिगड़ रही है, परंतु उपलब्ध अऑकड़े इसका समर्थन 
नहीं करते। इसी से हमें अपनी आर्थिक समस्या का मूल कारण समझ में आता 
है। दरअसल, गरीबी के अभिशाप का कारण हमारी प्रति व्यक्षि आय की 
कर्मी डोना है, जो अपेक्षाकृत कम विकास-दर के कारण है। दूसरे शब्दों में, 
भारत के सामने हर क्षत्र में कम उत्पादकता तथा उत्पादकता की कम बिकास- 
दर की समस्‍या है। देश में निरंतर बनी रही भयंकर गरीबी का मूल कारण भी 
यही है। 

अब महत्त्वपूर्ण मुद्दा थह है कि इस स्थिति में हम कैसे पहुँचे, जबकि 
विकास-प्रक्रिया ने हमारी कम बचतवाली अर्थव्यवस्था को चमत्कारिक ढंग 
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से उच्च-बचत/उच्च-निवेश अर्थव्यवस्था में बदल दिया हैं। इफी पिछते 
50 वर्षो की योजनाओं के दौरान बचत तथा निषेश का आकदा सन्‌ १95॥- 
52 में क्रमश, ॥0.4 प्रतिशत तथा 40 2 प्रतिशत रहने के बावजुद आठटसी 
योजना के अंत तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर 23 ॥ प्रतिशल और 248 
प्रतिशत तक जा पहुँचा। दूसरे शब्दों में कहा जा मकता है कि बड़े नशे 
करने के लिए भारतीयों ने काफी त्याग किया है फरतु ढुस निर्देश मे चापयी 
की कुल दर इतनी नहीं बढ़ सकी कि वह गतिशील विकासशील अभश्यनस्था गो 
से टक्कर ले सके या गरीबी-उन्मूलन के लिए संसाधन उपलब्ध करा गे 


. कम उत्पादकता तथा कम विकास के रूप में पैदा हुए इन अवरेधरा के लिए 


अनेक कारक जिम्मेदार हैं। पहली महत्त्वपूर्ण कमी अंतरशाण्यय आागार का 
अनदेखी रही। इस अनदेखी के चलते हम उत्पादकता बढ़ानेधाली विनिमय 
सभावनाओ से हाथ धो बेठे। जहाँ तक निर्माण क्षेत्र का सवाल है, हमने 
व्यावसायिक वाहन से लेकर स्टील मिल तक सभी कुछ उत्पादन- गखना के 
तहत उत्णदित करने की नोति अपनाई। इसका परिणाम यड़ हुआ कि रष्परो 
कमजोर कड़ी ही पूरी उत्पादन- शृंखला की मजबूती नय करने का ऋधार बन 
गई। हमने अनेक प्रकार की गतिविधियों के क्षेत्रों में जुड़े उत्पादन में हाथ 
डाला, हालाँकि हम इनमें से कई अत्यों के मुकाबले रतियोगिता मे टिफने को 
स्थिति में नहीं थे। उदाहरण के लिए, भारतीय उर्वाक उद्योग को भरमीय 
उत्प्रेरक ही इस्तेमाल करने के लिए सजबूर करने से पुरे उर्वरक 3शीम का 
नुकसान पहुँचा। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का रहा, जहाँ घोल कथूर 
हार्डवेयर के इस्तेमाल को लेकर की गई जिद के चलते सॉफ्लवेथर उद्योग का 
स्थापित होने में समय लगा। 

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है क्रि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपने पापी 
के कुशल इस्तेमाल की इजाजत न देकर स्वयं के उत्पादन होत्र के साध टपने 
जबरदस्ती की। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सपाजवादी अर्थव्यवम्धा ओं पर ही 
ध्यान केट्रित रखने की अपनी नीति के कारण हमने उन उतने गतिशील होडं 
के रूप में बनी कड़ियों को उपेक्षा की जिनमें जापान सहित कई यूथ 
एशियाई देश शामिल हैं। तेजी से विकास कर रहे जापान से यदि हमने अपने 
बाहरी व्यापार का नाता जोड़ा होता तो देश के समृत्ते विकास की अला 
तसवीर हमारे सामने होती | 


0 इसी प्रकार कृषि-क्षेत्र की भी कुछ हद तक अधिक उपेक्षा हुई है। नोबेल 
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युरस्कार विजता अर्थशास्त्री प्रो ऑर्थिर लुईस ने स्पष्ट किया है कि कृषि क्षेत्र 
में उत्पादकता ही आर्थिक विकास के लाभ सुनिश्चित करती है। हमने न सिर्फ 
कृषि में निवेश, सिंचाई आदि सबद्ध पक्षों को नजरअदांज किया, बल्कि 
व्यापार की शर्तों को भी कृषि के विपरीत निर्धारित किया। इस मामले में 
किसान नेता श्री शरद जोशी के इस तक में वजन है कि भारत के कृषि- झ्ंत्र 
की नियंत्रणों के वर्तगान दौर से मुक्त करता चाहिए। दरअसल, हम मल्य- 
वर्धित कृषि के जरिये रोजगार के अबसर बढ़ाने की संघवनाओं से भी चक 
गए। इस अनदेखी का गहय असर विकास-प्रक्रिया पर भी पड़ा । प्री सुखमय 
चौधरी ने दरशाया है कि किस प्रकार खाद्याल अर्थव्यवस्था के मोरचे पर 
नाकामी के कारण अंततः: विकास-दर धीमी पड़ी है। 

हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्य-प्रणाली थी हमारी कमजीरियों का बड़ा 
कारण बनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करते समय हमने प्रोत्माहनी 
की भूमिका को नजरअंदाज किया, विशेषकर प्रबंधन तथा नौकरशाही को दिए 
जानेबाले प्रोत्साहमों को, जिनके जरिये शेयर-धारको की रकय तथा राष्ट्रीय 
धम को अधिकतम किया जा सकता है। शायद हमारे कामूनी तंत्र ने भी 
सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार का विस्तार मानकर इस समस्या को और अभिक 
बढाया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्रों को जोखिम उठाने की क्षमता का हास 
हुआ, जो दरअसल किसी भी उद्यमी का प्रमुख गुण माना जाता है। नतीजतन 
पूँजी जुटाने के मुख्य लक्ष्य को लेकर स्थापित सार्वजनिक उद्यम वार्स्ताविऋता 
में हमारे राजकोषीय संसाधनों पर भारी पडने लगे। 

लंबी अवधि की विकास-दर पर प्रतिकूल असर डालनंबाला एक और स्ोत 
मौजूद है। वह है रिआयतें, और फिर रिंआयतों पर रिआचतें। इस क्षेत्र में भारी 
विकास हुआ है। सन्‌ १97] के बजट में उपलब्ध कुल रिआयतें जी डी पी 
का 3 प्रतिशत थीं और महज दो दशकों में ही ये चार गुना बढ़कर १2 प्रतिशत 
तक हो गई। हाल में हुए शोध के अनुसार इन रिआयतों का ऑकड़ा जी.डी.पी. 
का १७ प्रतिशत तक जा पहुँचा है । हालाँकि सभी रिआयतें गलत नहीं ऋटी जा 
सकतीं; कुछ तो वास्तव में उपयोगी भी होती हैं। ऐसी रिआयतें भी हैं, जहाँ 
सामाजिक लाभ सामाजिक कीमतो की तुलना में अधिक हैं, लेकिन इस प्रकार 
की रिआयतें कुछ रिआयतों के एक-तिहाई अश से भो कम हैं। केंद्रीय तथा 
ग्रादेशिक्त सरकारे सीधे बजट में इनका ग्रावधार करती हैं या फिर राजकोपीय 
घाटे के रूप में इनको व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार अपनी कार्यक्षमता से 


# भारतीय अर्थनीति # 49 


अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करनेवाले सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए रिद्वयन माजद 
हैं; सन्‌ 950-१997 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों मे स्टॉक लिखेए यह कर ६ 
लाख करोड तक जा पहुँचा । यह' आँकडा दरअसत किताओी मस्य एए अष्यारि 5 
है। वास्तव में इन स्टॉक्स का मूल्य कहाँ अधिक है, लेकिन उनपर ध कमा 
को दर 3 प्रतिशत से भी कम है। यटि ये हम भी कशल पशमों वी धुल 
प्रदर्शन करते तो ढापसी को यह दर दो गुना था हीन गुल प्रधिक हवा बे 
अठर भी वास्तव में एक तरह की गिआयन हीं है, जयका नगारन फताण कर 
दाता ही करता है। 


), यदि ये रिआयते गरोबो को टी जा रही होती तो शायद बाद करने काजल 


रहता। दरअसल, इन रिआयतों का अधिकाश उन छोश तक कटुंचाण हे "ह 
उतने गरीब नहीं है । यहाँ तक क्रि उर्वर्क्त था खाशान हाय मे + 5 बे. 
हाल है। इनका लाभ ग्रामीण गरौबों को नहीं मिलता। सच तो यह ह लि, हक 
हमारे सामने भारतीय राजनीति का एक नथा मृहावरा झामने था कहा है  किसओ 


जी क 


रिआयतें विकास की गति की शाह मे रुकावट बन गई हैं; 


, प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध रिआयतें तो खराब हे हो पराक्ष +ुयप से मि हपेबा-नो 


रिआयतें और भी ज्यादा नुकमान कर रहीं हैं। बजट में का बानघाए नई: 
होने के कारण ये अपारदर्शी हैं। इनके कारण हमार कई परशाणख उद्योी को 
अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नुकमान उठाना पड़ा है; बिकनी, ध् पर्थिलन 
पेट्रोलियम, दूरसंचार तथा अन्य कई क्षेत्रों में रिआयनी का नुकसान गयाधन माप 
से देखा जा सकता है। ऐमा महसूस्त किया गया हैं कि अलश ऋचा ना ५ 
उपभोक्ताओं से अलग-अलग ऋीमते बसुलने से सामाजिक स्याण का लध्य 
प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि हफका परिणाम 
एकदम उलटा हुआ है। कृषि क्षेत्र को मृफ्त बिजली देने के कारण न विक 
माँग क्षेत्र मे बिजली के कुशल प्रयोगकर्ता को प्रोत्माहम में बॉसल किस गया, 
बल्कि आपूर्ति क्षेत्र में भी इससे वित्तण-गणबता में निगवरट आई। बाजार 
अर्थव्यवस्था मे या तो मूल्य निश्चित किया जा मकता है था फिर स्पा तय, 
परंतु इन दोनों को लंबे समय के लिए निर्धाग्त नहीं किया जा मपाता। 
नतीजतन किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति झका रुकफा वा जाती हे, 
जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावत होती है। 

ओद्योगिक क्षेत्र पर तो इसका और भी प्रतिकूल अश्नर पदना है । टस शोध 
के लिए बिजली का शुल्क कृषि या घोलू क्षेत्रों का तूलना में कई गना अधिक 


# भारतीय अर्थनीति # 


हू कामता से अधिक बस ते को यह घटना कचल भाग्त में ही देखी जा 
सकता ह ये अमाण आध्योगिक भत्रा की प्रतिस्पधात्मकता पर विपरीत 
आए पढ़ा है, जिसके काशा ननर्बात तथा रोजगार के क्षेत्रों में खिकाम कमजोर 
हुआ है। इसी छ़कार रेलले में भी माल- भाड़े के रिआयती यात्री कियए की 
तुलना में ऋट्ठी अधिक सथ किया गया है । इससे संसाधनों के कुशल इस्तेमाल 
लथा अरराट्रीय प्रतिस्यधत्मकता पर असर पड़ा है! टेलीफोन शुल्क में हाल 
में आए गए मृध्गे मे पहले तक दरमंचार के क्षेत्र में भी कमोबेश यही स्थिति 
अ्नी हुई थी , 

भाग्न के विकास पर सबसे अधिक बोझ सरकारी खर्चो का है। इसका कारण 
मग्फार का आकार तथा सग्कारी  अर्ध- सरकारी सगठनों के कर्मचारियों पर 
होगवाला सर्च है। एक के आद गकक आए वेतन आयोगों ने कर्मचारियों के सेय 
बेतन में हमेशा बृद्धि की है, जबकि सरकार की भुगतान-क्षमता या फिर इन 
कर्मियों द्राग की यर्श आपूर्ति की गुणवत्ता का खयाल कंभी नहीं किया गया। 
वपिछाने दिनो सेतन आयोग द्वारा टिए गए फैससे से सरकारी खर्च में जी डी. पी. 
के 2 प्रतिशत के घगबर राशि की वृद्धि होते की संभावना है। दरअसल, यह 
चेतन सा ड ही केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के लिए राजकोधीय दबाव का 
कारण बनी ह | 

बढ़ने राजस्थ तथा राजकोयीय शर्ट के चलते ससस्‍कार द्वारा बाजारों से अधिक 
ऋण लिया जाता है। एस प्रकार निजी क्षेत्र का निवेश लगातार सिकुडता जा 
रहा है और ब्याज-दर भी बढ़ रही है। वर्तमान में निजी वित्तीय बचत का 
लगभग 80 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रों में कण के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। 
नतीजतन हमारे सामने नए नोट छायकर मुद्रास्फीति को अधिक दर या अधिक 
व्याज-द२ में से शक को चुनने का हानिकर विकल्प ही बचा है, जिससे निवेश 
तथा रोजगार विकास के रास्ते बंद होते हैं [इन सबकी अंतिम परिणति विकास- 
दर में कमी के रूप में होती है। <रअसल, देश की समद्धि के लिए इस प्रक्रिया 
को उलटने की जरूरत है | 

अब नए दौर के सुधार लागू करने का समय आ गय्या है। सन्‌ 997 में 
प्रधानमंत्री नरसिंह राव तथा वित्त मत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए 
पहले चरण के सुधार दरअसल संकर से प्रेरित थे। अब हम सर्वसम्मति से 
सुधार लागू कर म्कते हैं, ताकि हम किसी भी संकट की स्थिति में डनसे 
निपटने की कार्यवाही समय रहते कर सके | 


# भारतीय अर्धनीति 5१ 


39 सर्वप्रथम राजकोषीय सुधार सुनिश्चित कान को दिए" मे युशस मकर उपर 
करनले होंगे। ससद्‌ को रानकोषीय उनरदायित्व विधयक्र उनान, चा्पि, ताफि 
राजस्व और बजट घाटे को सीमिन कर अर्थव्यवस्था की ऋण जान मे फेस 
से बचाया जा सके। कई देशो में इस प्रकार की न्यवस्था की गे #। पल 
विधेयक पारित कर देने ये ही राजकोंषीय संतुलन प्राप्य नहीं ही सकता; इसके 
लिए केद्रीय तथा ग्र'देशिक सरकारें को बिजली, पानी, प्ररवहन आदि के 
प्रयोग-शुल्क में बढोतरी करनी होगी, ताकि निवेश बढ़ाने ऊ जित संग्राबन 
तैयार हों सके और साथ ही इन सेवाओं में भी सूधार जाया जा सके थे जयाव 
इन क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रेरित कोर, उपभोक्ताओं के लिए खाब मे कमी 
लाएँगे तथा प्रतिस्पर्धा को बढावा देकर मृणवत्ता में सुधार को शनिश्चिल 
करेगे। 

0 इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण मुधार मरकार की भमिझा को मं सर मे 
परिभाषित करने तथा उसका आकार घटाने को लेकर किया जा सन्त है 
सरकार का आकार कम करने का अर्थ सामस्क्ति डब्टि ले कम मदन्यपर्ण 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का, जिसमे बेकिंग क्षेत्र भी शामिल | निरोकरण! 
है। सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सार्बजनिक क्षत्र के उद्चमों मे परमाणु ऊर्जा, 
अंतरिक्ष तथा रक्षा-उत्पादन से जुड़े उद्यम शामिल है; मसकारी तंत्र के प्रमादिम 
के इस कार्यक्रम के तहत सरकार को शिक्षा, स्थम्थ्य और पर्यावरण खा के 
क्षेत्र मे अधिक ध्यान देने की जरूरत है । _सके अलावा सरकोए को पारदर्शिता 
बढाने तथा अच्छा शासन-तंत्र देने की भी पढ़ल करनी होगी। 
संसद्‌ को सरकार की आकार-संबंधी नोतियों तथा साकार व साकार 
ए्जेसियों से जुड़े कर्मचारियों को देव वेतन मबधी खिद्धात की समीक्षा करमी 
होगी। इस प्रकार के प्रयासों से ही राज्य तथा केंद्र को गजकीएीय स्थिति में 
सुधार सुनिश्चित कर करदाता के धन का सहुपयोग हो सकता है । 
सरकार की भूमिका में सुधार करने पर भाखीय अर्थव्यधस्था के प्रबंधन के 
लिए नया संस्थागत वास्तुकार तैयार करना होगा। इस प्रकार पूर्णतः आधुनिक 
बाजार अर्थव्यवस्था को पहचान कर हम उस राष्ट्र पर हैं, जहाँ नीदगत 
स्थिरता, पारदर्शिता तथा पूर्व आकलन करना काफी भज्््यपर्ण है। इस नई 
व्यवस्था में अमेरिका के फेडरल रिजर्व या बिटेन के ' बैक ऑफ इग्लेड' की 
तर्ज पर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक आजादी देकर नए स्वर्मन्न मौद्रिक 
प्राधिकरण का गठन करना होगा। 


# भारतीय अर्थनीति # 


नए स्म्थागत यास्तुकार के बनने पर स्वतत्र नियमन एर्जेसियों, जैस--सेबा 
ट्राई, सीई आर मी आदि को भी मजबूत बनाना होगा तथा इनके स्वतत्र 
अम्तित्व को ब्वतत्र न्याय व्यवस्था के समकक्ष मानना होगा। ऐसा करने से 
निवेशकों तथा टपभाकताओं में विश्वास बढ़ेगा और इन क्षेत्रो में प्रतिस्पर्धा को 
भी अढ़ावा मि नतेगा। 
गजकोयीय सुधार से कम तथा अधिक अवधि की वास्तविक व्याज-दरो में 
ऋषणी आाएगी। बतयान में थे 6-8 प्रतिशत के अभृतपूर्द स्तर पर बनी हुई है। 
दुनिया के किसी भी देश में हतनी ऊँची व्याज-दरों के रहते टिकाऊ विकास- 
हु को हॉमिल नहा किया गया है। वास्तविक ब्याज-दरों को 3-5 प्रतिशत के 
आथ प्रास लाने पर ही अर्थव्यवस्था के मभी गक्षो में चमत्कारी विकास देखा 
जा सकता | : 
सुधारों का प्रमुख तच्व उत्पाद बाजारों तथा सेवा-दक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और 
मुका एरबेश गब ठातग्गाट्रीब व्यायार को मुक्त करना हैं। इसका सीधा अर्थ 
आ्णी की, शबात निये तथा सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतियोगिता के समान 
अनसर उप नख्य ऋगरसे है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले हमे 
शुल्क बाघा को दृग् करन से संबंधित नीतिगत सुधार लागू करने होगे। वर्तमान 
में भाग्त का शू नहा दरें विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफो अधिक हैं । 
जहाँ पाक शोर गश्यि को शतिशील अधव्यवस्थाओं का यह औसत लगभग 5 
प्रतिशत ए वहों भारत में यह आँक्रिड़ा 75 प्रतिशत तक है । हमें शुल्क में कमी 
लाने के कॉर्यक मे से नर्जी लगी होगी, ताकि शुल्क-दरो को एशियाई स्तर तक 
अटाया हा सके । 

गसी प्रकार शर झलक बाधाओं को दूर करना भी बेहद महत्त्वपूर्ण है । 
इसके तहस दयभाफता तथा केपि -इत्पादों पर से शीघ्र ही आपत्‌ नियंत्रण हटाने 
होगे तथा छाप दल हा ब्यग्क्षण खत्म करना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र देश को 
से बताए वहओं, शथइ, लिलोंगे शादि श्रम- आधारित उत्पादों के निर्यात में 
भेजी भे आगे बढ़ने से मेक रहा है। आरक्षण का अथ उन उत्पादों का स्तर कम 
श्खताओँ, पी अंतायशाय मापदे डी की कर्मीटी पर परे नहीं उतरते। अंतरराष्ट्रीय 
जार थार कच्ता करने के लिए गुण॑बत्ता' तथा समय पर आपूर्ति” काफी 
महत्वपूर्ण जे। दर मसल, गैस शूल्क बाषाओ में 50 प्रतिशत की कमी से देश 
की हो डी भी. आता 3.5 पनिणन लाभ शोगा। यह लाभ हर वर्ष जुड़ता रहेगा, 
यानी रो लगाए के शगगर बेगे। हसी प्रकार आंतरिक उद्ारीक्रण से, जिसमे 
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उन सार्वजनिक क्षत्रों का निजीकरण भी शामिल होगा, जो मश्यधर्ती वस्नए 
तथा सेवाएँ उपलब्ध कराते है तो हम देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग में लाश 
मिलेगा। अमेरिका के पिछले 20 वर्षो के अनुभवों को ही देखे, जहाँ चिजली 

प्राकृतिक गैस उद्योग, एयरलाइंस, सडक परिवहन, रल परिवहन इत्यादि से 
में उदारीकरण के बाद इन क्षेत्री में जी.डी.प के 0- 35 एतिशन लक लाव 
बढ़ा है। अन्य देशों के अनुभव भी ऐसे ही रहे है । एक अध्यवन से पता चलता 
है कि अर्थव्यवस्था को जी डी थी के 3.4 प्रतिशत तक अतिग्विस लाभ पथ 
सकता है। दरअसल, ये लाभ अर्थव्यवस्थ की पहले मे मोजद शमत के 
आधार पर ही प्राप्त होगे। इनके लिए किसी नए भोहिक निवेश या नई एँजी 
की आवश्यकता नहीं है । 


, सुधारों के अगले दौर मे ऋरक काजाएें की भी शामिल ऋाणा बर्षहार! न 


399। के सुधारों के तहत औद्योगिक लाइसेसिंग तथा क्यात अवरेधाक 
हटाकर उत्पाद बाजारों के सुधार पर अधिक जार दिया गया था। हव कारण 
अम-बाजाए, धूमि-वाजार, पूजी-बाजार, प्राकृतिक संसाधन जाए 5गदि सगीख 
कारक बाजारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। श्रम बाझशगे मे सुधार विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण हे। दरअसल, नई ओद्योगिक क्राँति के बाद के दी। में सभी 
गतिविधियों में लचीलेपन की जरूरत है। इसका मतलम यह हुआ कि श्रम 

बाजारीं में लचीलापन आवश्यक है, ताकि कंपनियों बाजारों की अदत्ती 
परिस्थितियों के मुताबिक स्वय को ढाल सके। इन मधारों के ओडेगत विनीय 
बाजारों में भी सुधार जरूरी हैं। इनके तहत महाराष्ट्र की से जगार गारटी योजना 
की तरह अन्य कई सामाजिक युरक्षा-तंत्र भी विक्मसित करने होंगि। अन्न 
समय आ गया है कि उत्पाद- आधारित रिशायततों, जैसे--खाशात्त रिश्रायतीं 
को समाप्त किया जाए तथा इक्विटी में सुधार के लिए हसके उधार पर 
नकारात्मक आयकर को लाया जाए।इसके साथ ही कार्यकुशनता पर प्रतिकूल 
असर को भी नियंत्रित रखना होगा। इस प्रकार के नीतिगत उपकरणों हे 
परिणमकारी बदलाव के लिए खाद्यान्न टिकटों और शिक्षा बाउचरों के रूप में 
प्रयोग करिए जा सकते हैं, ताकि सामाजिक तौर पर पिछड़े और कपनोर वर्गों 
की आवश्यकत्ताएँ पूरी की जा सके । इस नई व्यवस्था में यह माना गया है कि 
सरकार वित्तपोषक तो हो सकती है, परंतु जरूरी नहीं कि सह इन सेवाओं की 
उत्पादक भी हो। विभिन देशों के विभिल चरणों के अनुभव यही साबित 
करते हैं कि समाज में समानता को बढ़ावा देने के [लए शिक्षा या भानब- जी 
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ही सर्वाधिक सफल ह। 

प्रथम दोर के सुधार-कार्यक्रम केंद्र के स्तर पर लागू किए गए थे, जबकि 
अगले दौर के सुधार-कार्यक्रमों को हमारे राज्यों के स्तर पर लागू किया जाना 
चाहिए | दरअसल, हमारे राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का लगभग 40 प्रतिशत 
राज्यों के वित्त से संबंधित होता है। इनमे सुधार अपेक्षित है। इसी प्रकार 
सेवाओं के वितरण में भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य 
आदि बुनियादी सेवाएँ राज्यों के स्तर पर ही बिनरित की जाती हैं । मध्य प्रदेश, 
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि राष्यों में शिक्षा त्था स्वास्थ्य के 
क्षेत्र मे काफी रचनात्मक पहल हुई है | दरअसल, जनता भी अब ' अंतरराष्ट्रीय 
सोच और स्थानीय यहल' के मुहावरे को महत्त्व देने लगी है, जिसके चलते 
विभिन प्रादेशिक सरकारों में उद्योगो, विशेषकर सुचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग 
को बेहतर सेवाएँ देने की होड़ लग गई है, क्योंकि इसमें भारत की तसवीर 
बदल देने की भरपर क्षमता है। 

नए दौर के सुधार-कार्यक्रमों में अधिक उत्साह तथा तात्कालिकता की जरूरत 
है। इसका कारण यह है कि हम जनसंख्या की दुष्टि से बिशेष संक्रमणकालीन 
दौर से गुजर रहे हैं। अगले कुछ दशकों में जनमंख्या की दृष्टि से भारत की 
घिशिष्ट संरचना होगी और पहली बार ऐसा मौका होगा, जब इमके एस 
बिश्च की सबसे अधिक आबादी होगी। जाहिर हैं कि इन दशकों के बाद 
बुढ़ापे की प्रक्रिया मे तेजी और कामकाजी आबादी की सामर्थ्य में कमी 
आएगी। जिस प्रकार अपनी कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी उपग्रह को 
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए तेज गति की जरूरत 
होती है, उसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था को भी गरीबी के चंगुल से मुक्त 
होने के लिए अगले दो दशकों के दौरान दो अंकोंवाली विकरांस-दर को 
आवश्यकता है। 

जिस प्रकार अन्य चमत्कारिक अर्थव्यवस्थाओं ने इतनी उच्च विकास-दर 
प्राप्त की है, उसी प्रकार हमे भी कामकाजी आबादी के अधिकतम अंश की 
मदद से उच्च बचत तथा निवेश-दर कायम रखते हुए श्रम आपूर्ति एवं उत्पादकता 
बढ़ाकर इस लक्ष्य को संभव बनाना है। 

मई शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था दोराहे पर खड़ी है| उप्तके पास परिस्थितियों 
को जस-का-तंस रखने का विकल्प है, जिसके अनुसार निरंतर गरीबी और 
कम विकास-दर की स्थिति को कायम रखा जा सकता है या फिर सुधारों की 
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गति बढाकर हम समृद्धि को राह पर भी बढ सकते हैं इस गह पर चेतते हा 
सन्‌ 2020 तक भारत को प्रति व्यक्ति आय 4,000 डालर या 50 000 रफा + 
अधिक हो सकती है | परिणामस्वरूप देश से गराबी और निरक्षरता का सफष्य 
हो जाएगा तथा जीवन संभाव्यता में भी लगभग 0 बर्ष की वड्धि हो सका 
और तब भारत ' आर्थिक सुपर पॉवर' कहलाएगा। फिलहाल मानव पिका+ 
सूचकाक को दृष्टि से हमारी गिनती निचले पायदान पर खड़े 20 देशो मे ता 
है। सन्‌ 2020 में हम ऊपरी ॥0 पायदानों पर खड़े देशी में किने जा सकग 
निस्‍्संदेह यह सब संभव है, मगर इसके लिए हमे सर्बसम्मात थे नीप वन थे 
सुधारों को अपनाना होगा। 

' 


हे भारतीय अर्थमीति ऋ% 


शर्थिक सुधार : भविष्य के लिए नीतिगत एजेंडा 


--मोंटेक एस. अहलूबालिया 


- कुछ सकारात्मक विशेषताएँ 

मौजूदा कमियो तथा उपलब्धियों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए 
तिगत एजेंडा तैयार करना चाहिए। यह स्वाभाविक ही है कि इस विषय पर 
अचार-विमर्श की सार्वजनिक प्रक्रिया के दौरान अकसर नकारात्मकता पर ज्यादा 
रे दिया जाता है, जो हतोत्साहित करता है; लेकिन सच तो यह है कि नई सदी मे 
बेश करते समय हमारे पास कुछ महत्त्वपूर्ण मजबूत पहलू भी हैं। वे हैं-- 

के विकास की दृष्टि से हमारा प्रदर्शन अब पहले के मुकाबले काफी 
बेहतर है। आजादी के बाद पहले तीन दशको के दौरान विकास-दर 
मात्र 3.5 से 4 प्रतिशत ही रही थी | अस्सी के दशक मे भारत का सकल 
घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी ) 5.8 प्रतिशत की औसत दर से बढा है। 
आठवी योजना के दौरान (992-93 से 996-97 तक) यह 67 
प्रतिशत तक बढ़ा तथा नौवीं योजना मे भी यह स्तर बने रहने की 
सभावना है। इससे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नई भीतियो के 
अनुसार खुद को ढाल रही है। आमतौर पर इस तथ्य को महसूस नहीं 
किया जाता कि अस्सी तथा नब्बे के दशकों के दौरान भारत की 
अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास करनेवाली दुनिया की शुरू को १0 
अर्धव्यवस्थाओं में से एक रही । 
हमारी जनसंख्या की शैक्षिक कमियाँ पिछले काफी समय से विकास 
करने की हमारी क्षमता पर बोझ बनी हुई हैं। हम हमेशा ही अपने 
उच्च कुशलता प्राप्त कर्मियों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा हाल के वर्षो 
में सॉफ्टवेयर प्रतिभाओं पर गर्व करते रहे हैं, लेकिन हमारी अधिकांश 
आबादी का शिक्षा का सामान्य स्तर काफी कम रहा है। सन्‌ १95 में 


गख 


छा 
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प्रौढ़ साक्षरता मात्र 8,3 प्रावशन थी। सन्‌ ॥2७0 मे यह सदृकर 78 ? 
प्रतिशत तथा सन्‌ 977 में 34.4 प्रतिशत हो गई। इन कर्मों मे उमाही 
विर्तर कम विकास-दर का एक कारण यह मी रहा है। साटोय साझा! एफ 
सेवा (एन एस एस.) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अमुसण सन्‌ 058 
97 में साक्षरता को दर बढ़कर 62 प्रतिशन हो गई। बालक था दर 
भी क्रम ही है, मगर 7-8 प्रतिशत की विक्काप इेट मल करत के 
अनुकूल है। 
ग्‌. जनसंख्या-दर लंबे समय तक 2 प्रतिशत से अधिक खने के खाद पर 
कुछ धीमी यड रही है। इस क्षेत्र मे केरल की उपलब्यियों को पल एन 
अब तमिलनाडु में भी सुनाई दे 7ही है। लगता है कि गंध प्रदेश तथा 
कर्नाटक में भी जल्द ही यह इतिहास दोहराथा जाशमा। इनरी भव के 
शज्यी में जन्म-दर काफी ऊँची रही है, लेकिन अब यहाँ भी देशम काम 
आ रही है। अनुमान है कि अगले दशक में भारत को जनयंतवया 
विकास-दर घटकर १.5 प्रतिशत हो जाएगी । 
ये भ्रकारात्मक बदलाव अगले दशक में हमारी विकास सभादनाओं पर 
महत्वपूर्ण असर डालेगे। अगर जी डी.ए की गोजुदा 6 ५ प्रतिशत की विकार हर 
अगले दशक की शुरुआत में 7 प्रतिशत और अत तक 8 प्रत्तिणन नह्य बट जा 
सकी तो पूंर दशक को विकास-दर लगभग 7.5 प्रतिणन डा सक्रती है, मन अनंत 
में जो विकाम-दर हासिल की है, वह उन सबसे अधिक है और की धिकाश चक्े 
को गति दे सकती है। यदि यह दर समुचित तरीके से बि्ारित होती ह मी अगले 
दशक के अंत तक इससे गरीबी के स्तर में गिरावट सुनिश्चित है, यानी यद भा कग्प 
जा सकता है कि इस स्तर की विकास-दर हासिल किए गए जनता के जीवन ससः 
में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती 
अब यह तय करना है कि इस विकास-दर ओ शाप करने टथा हयका 
आधार व्यापक करने के लिए हमें किन नीतियों को जरूरत है। मुख स्र्गित 
यह है कि आर्थिक नीतियो के मामले में राजनीतिक हलकों तथा पेशेवर 
(प्रोफेशनल) दर्ग में आम सहमति बन गई है। आर्थिक सूधारी को लंका एफ 
आम राय यह भी कायम हुई है कि इन सुधारों को और अधिक सृदृढ़ करने तथा 
पैना बनाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर ' सुधारों की दुसगी पढ़ी 
कहा जाता है, परंतु ऐसा कहना पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। दाअसल, ऐेशा कहने 
से यह एहसास होता है कि हमने पहली पीढ़ी के मुथारों को प्रक्रिया मफलताएनंक 
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पूरी कर ली है ओर अब अगल दौर मे कदम रखना है परतु सच्ाई इसके विपरीत 
है सुधार सबंधा एजेडे का निम्नलिखित तीन श्रेणियों मे वगीकृत करना अधिक 
उपयुक्त हागा 

१. इस एजेंडे का पहला विषय राजकोर्षी-य अनुशासन कायम करना है और 
इस मुद्दे पर व्याएक सहमति भी है! दरअसल, ये पहली पीढ़ी के 
सुधार हैं, जिन्हें हम योजनानुसार कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। 

2 दूसरी श्रेणी के अत्तर्गत उन पहली पीढ़ी के सुधारों को रखा जा सकता 
है, जो कमोबेश सही राह पक्कड़े हुए है, लेकिन अपनी सुधार-नीति के 
कारण उन्हें हम धीमी चाल मे चला रहे हैं। 

3. वास्तव में, अंतिम श्रेणी के अंतर्गत दूसरी पीढ़ी से संबद्ध सुधार शामिल 
किए जा सकते हैं, जो सुभार-प्रक्रिया को उन नए क्षेत्रों तक ले जाएंगे, 
जिनपर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा सका है। 


2. वित्तीय अनुशासन 

देश के सामने मुँह उठाए खड़ी वित्तीय समस्या की गंभीरता को देखते हुए 
अब इस पहलू को इसके व्यापक संदर्भों में समझने को जरूरत है। 

सन्‌ 399१ में जब आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, तब देश गहरे आर्थिक 
सकट से जूझ रहा था। केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाय इससे पिछले वर्ष में 
जी डी पी. का 8.3 प्रतिशत हो गया था। सकट का मूल कारण भो बही रहा। समय 
की मजाकत को देखते हुए राजकोषीय सुधार करने की जरूरत महसूस की गई | 
पहले ही वर्ष में राजकोषीय घाटे में कमी आई। यह आँकड़ा जी डी.पी का 6 
प्रतिशन दर्ज किया गया; लेकिन यह ऑकड़ा भी अधिक था और अर्थव्यवस्था के 
लिए ससाधन जुटाने तथा ब्याज-दरो मे कमी लाने के लिए इस घाटे को और कम 
करने की आवश्यकता थी। वित्त मन्नालय द्वारा सन्‌ 993 में जारी दस्तावेज में 
मध्यम अवधि के लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे को सन्‌ 7996-97 तक लगभग 
3 प्रतिशत करने को बात कही गई । दुर्भाग्यवश यह लक्ष्य कभी भी हासिल नहीं 
किया जा सका। सन्‌ 996-97 में वास्तविक घाटा 5 2 प्रतिशत का रहा और सम्‌ 
3997-98 के दौरान बढ़कर यह 6 प्रतिशत हो गया। तब से यह दर कमोबेश इसी 
स्तर पर बनी हुई है। नतीजतन ब्याज-दर काफी अधिक है। 

इस बीच राज्यों की, विशेषकर कथित रूप से बेहतर प्रशासनवाले राज्यों 
की राजकोषीय स्थिति भी पहले के मुकाबले बिगड़ी ही है। राज्यों को केंद्र की 
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तरह बरांक टांक ऋण लगने की छूट नहां हाता और हस कारण उनके शाटे घर 
स्वत: अकुश लगा रहता है, लेकिन इस वजह ये उनके गेर -योजनागन खर्चे बढ 
जाते हैं और विभिन्‍न आर्थिक सेवाओं की आपूर्ति को लेकर नक्कसाश बढ़क चला 
जाता है। इस समस्या को गंभीरता का अनुमान इस बात मे हां लगमया जा सकता 
है कि 997-98 में सभी राज्य ब्रिजली बोर्डो का कुल बाद यन 37.007 ऋगेद 
रुपए रहा । इसी प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में केवल रख रखाव के खर्चों में स्भधित 
आटा 20 अरब रुपए रहा। उधर राज्य सड़क परिवहन निगषों का प्रप्ण ॥]0 भरत 
रुपए ही रहा। 

इतने अधिक घाटे को टेखकर स्पष्ट है कि ग्रादिशिक सरकोरे अपने थी जसाधत 
खर्चो से संबंधित लक्ष्य पाने में असफल रही। आटदी माजमगा | 997 - फ3 ४ 
996-97 तक) में राज्यों का योजनागत खर्च पूर्ण -निधारित लश्य से 28 प्रतिश्म 
कम रहा था। पाँचवे बेतन आयोग के असर के काशण नानी योजना मे यह स्थिति 
और भी बिगड़ गई है। कुछ राज्यों में तो स्थिति उानी खराब हो की है कि ये 
अपने कर्मचारियों को ब्लेतन भी नही दे पा रहे हैं। 

इन स्थितियों में सुधार नहीं करने के परिणाम हमार सामने है | धारों का 
ऊँचा आकार हमारी माजुदा ऊँची ब्याज-दर को और बढ़ाएगा, जमे अयव्यवस्था 
में निवेश की और अंततः छोटे उत्पादका को सबसे अधिक नमृकशान हीगा। था जनाइन 
ख़र्च के स्तर में कमी से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भावश्यक्त मामभानिक निवेश पर 
खतरा मँडराएगा और नतीजतन हमारे विकास- लक्ष्य प्रभावित हांगे। हालांकि इसका 
अर्थ यह नहीं है कि विकास पूरी तरह से योजनागत खर्च का न्का है था फिर हमसे 
प्रकार का खर्च हर दृष्टि से उचित होता है। 7 या 8 प्रतिशत का विकास लक्ष्य 
हासिल करने के लिए आवश्यक अधिकांश निवेश को निजी मिर्वेशकों मे 'जुरायी 
जाना चाहिए। दरअसल, कई क्षेत्र ऐसे है, जहाँ योजनागत ख़च के स्थान पर सिमी 
निवेश को लाने की जरूरत है। सन्‌ 990-97 में योजनागत खर्च मे केंद्र लथा 
राज्यों का कुल अनुपात जी.डी.पी. का १4.3 प्रतिशत महा और वर्तमान से बड़ 
घटकर 9 प्रतिशत के आस-पास है। इसके कारण कई क्षेत्रों में भेश सिकुड़ा है, 
जो विकास-दर को 7-8 प्रतिशत तक करने के +लिए जरूरी था। 

संसाधनों मे कमी के कारण कृषि के सेत्र में भी बिकास की क्षमता पर 
सीधा असर पड़ा है। गरीबी घटाने की हमारी रणनीति के तहत कषि बिकाल को 
बढ़ाने तथा ग्रामीण विकास का आधार व्यापक करने की जरूरत हैं। इस लब्य की 
प्राप्ति के लिए हमें सिंचाई, भूमि-विकास, मिट्टी एव नयी संरक्षण, कृषि अमुरंधान, 
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कृषि--विपणन सुविधाओं के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ संपर्क-सुविधा में 
सुधार के लिए देहातों एवं जिले की सड़को के रख-रखाव और विस्तार हेतु निबेश 
को अधिक व्यापक बनाना होगा। 

स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में, विशेषकर देहातों में तो और भी अधिक 
निवेश की जरूरत है, ताकि हमारे सामाजिक विकास संकेतक अन्य विकास्अशील 
देशों के संकेतको के समतुल्य हो सकें। यह निवेश भी सार्वजनिक उपक्र्ों से ही 
आएगा। अन्य डॉचागत क्षेत्रों, जैसे--बिजली उत्पादन तथा वितरण, बंदरगाह, 
हवाई अडूडों, वूरसचार, राष्ट्रीय राजमार्गों आदि में निजी क्षेत्र यहले के मुकाबले 
अधिक बड़ी भूमिका निभा सकते है। अतः इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 
अलबता इन क्षेत्रों में भी सार्वजनिक निवेश आनेबाले काफी लंबे समय तक 
महत्त्वपूर्ण बना रहेगा। 

इसलिए अगले दशक के राजकोषीय लक्ष्यों के दो पहलू निर्धारित करने 
चाहिए । हमे राजकोषीय घाटे को आवश्यक रूप से कम करना होगा, ताकि निजी 
निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके, लेकिन साथ ही हमें महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे 
सार्वजनिक निबेश भी बढ़ाना होगा। सन्‌ 998-99 के दौरान राज्यां तथा केंद्र का 
सयुक्त राजकोषीय घाटा जी डी पी. का 8 5 प्रतिशत रहा। वित्त मंत्री पहले ही कह 
चुके हैं कि केंद्र के राजकोषीय घाटे को अगले 3 वर्षों में घटाकर लगभग 2 प्रतिशत 
तक करने क्री कोशिश करनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगले 3 वर्षो में 
राज्यों तथा केंद्र का संयुक्त राजकोपीय घाटा 45 प्रतिशत के स्तर तक आना 
चाहिए। इसके साथ ही हमें केंद्र तथा राज्यों के कुल योजनागत खर्च में मौजूदा स्तर 
के मुकाबले १.5 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। इन दोनों लक्ष्यों 
को अगले 3 वर्षो के दीशन हासिल करने के लिए जी.डी पी. के 5.5 प्रतिशत या 
4,8 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के लगभग राजकोषीय सुधार करने की आवश्यकता है। 

यह सुधार थोडा केंद्र के द्वारा और थोड़ा राज्यों के द्वारा किया जाना है| यहाँ 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अगले 3 वर्षो में 5 5 प्रतिशत का राजकोषीय सुधार कर 
पाना यक्कीनन काफी मुश्किल काम है। इसके लिए एक या दो उपकरणों को 
सुधारने भर से ही काम नहीं चलनेवाला, बल्कि अनेक मोरचो पर कार्यवाही करनी 
होगी। इसमे से कुछ इस प्रकार हैं-- 
अधिक राजस्च वखूली के लिए कर-प्रशासन में सुधार 

भारतीय कर-प्रणाली का अध्ययन करने पर यह जात स्पष्ट होती है कि यह 
प्रणाली अब पुरानी पड़ चुकी है और इसमें निहित प्रक्रियाएँ भी काफी जठिल तथा 
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भारी- भरकम हैं । साथ ही दरों की अनेक प्रकार की छूट और विवक्राधिकार के छडे 


पाशम 


क्षेत्र के चलते करदाताओ द्वारा कर से बचना तथा का बाधिकरण द्वाग फेशान करना 
आम बात है इस प्रणाली म॑ सभी स्तगे एफ भ्रष्टाचार व्याप्त है और कर समन मे 
कमी का प्रमुख कारण भी यही है। अन्य देशों के अनुधवों » दसा चलम्ग श क्र 
कर-सुधारों के जरिये कर की दरें बढ़ाए वर्गर थोड़े समय मे ही जी डी थी के 3 
प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर-वसूली ही सकती है। ठस तरश रानकझापीय समर 
के तहत निर्धारित लक्ष्यों का आधा भाग तो कर- सुधारों को प्कसी प्रीके मे लागू 
करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए ' कर पशामन में मूधार और 
'कराधार को व्यापक बनाने ' के जुमलों को हटाकर छूट हटाने के मोम उस्ताया 
कई प्रकार की दर्रो की संख्या घटाने तथा प्रक्रिया शो के आभूर्निस्यकाए या ओर 
दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में नई ' कर-मुघरए समिति कष्द ही अपनी झाफातारिण 
पेश करेगी। 
रिआयतों (सब्सिडी) में कगी 

लगभग हर व्यक्ति रिआयतों मे कमी लाने की हिमायत करती |, पते एस 
मामले में विशेष प्रस्तावों के पेश होते ही यह धन महमाति नदाग्ह को जाता ८ "इपके 
बावजूद हमारी प्रणाली में प्रत्यक्ष तथा परोष हि आयतों की मजा ऐसे सता तक आ 
पहुँची है जहाँ उसे बनाए रखना काफी कठिम है | केंद्र द्वार प्रमुख ७ूय मे उ्रकों, 
खाद्यानन और चीनी में रिआयत दी जाती है। मत्‌ 999 7006 के बरक्षण अतमानों 
के आधार पर यह राशि 240 अरब रुपए थी। वाम्तव में बड़ साफ आधिक थी हो 
सकती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, अम्यताल- गेवा भें, रेलयात्रियों। "हाफ सेवाओं 
आदि पर भी भारी रिआयतें दी जाते हैं। मिट॒टी तेल पर ४80 हगल पर तथा 
एल पी.जी. पर लगभग 40 अरब रुपए की श्मायत दी जा रही है। हत 6 आयी 
को सीधे बजट में से न मुहैया कराकर अन्य पेट्रोलियम उन्‍जरटों, जमे - पे जेनन तथा! 
एविएशन इंधनों में अधिक वसूली के द्वारा बचचता जाता है। थे रिभायने लिएंप रूप 
से गरीब चर्ग के लिए न होकर वास्तव में उच्च आय बर्ग शा औमत उप भोय्तः' मे 
लिए दी जाती हैं; परंतु रिआयतों के बोझ के चलते सरकार जन कार्यक्रमों पर 
प्रभावी रूप से खर्च नहीं कर पाती, जो व्यापक आधारवाशी विक्म प्रक्रिया की 
बढ़ावा देंगे और जिससे व्यापक हित जुड़े हों। 

इसी प्रकार प्रादेशिक सरकारों पर भी रिआयतों का भारी बोझ है, जिसे कम 
किया जाना चाहिए। अधिकतर राज्यों में कियानी को निमली उसके उल्णदन खर्च 
की महज १0 या 20 प्रतिशत कीमत पर या मुफ्त उपलब्ध कगई जा 7डी >ँ। इसी 


के #% भारतीय अधंनीति # 


ग्रकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और बस यात्रियों से लेकर सिंचाई के पानी और 
उच्च शिक्षा के बदले भी कम घनराशि वसूली जा रही है। 

रिआयतों को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय उनमें भारी कमी लाने की 
जरूरत है तथा कुछ लक्षित क्षेत्रों में इन्हें जारी रखा जाए। 
सरकार के आकार में कमी 

रेलवे और डाक समेत कई सरकारी विभागों में आवश्यकता से अधिक 
मानव असम को रखा गया है। उसपर सरकारी विभागों की संख्या भी काफी है। 
उदारीकृत अर्थव्यवस्था में विनियमित तथा नियत्रित अर्थव्यवस्था के मुकाबले 
काफी कम मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकता होती है! पाँचवें वेतन आयोग 
ने सरकार के आकार में आगामी बर्षो में 30 प्रतिशत तक कमी लाने की सिफारिश 
की है। हालाँकि ऋई बार सरकार के आकार में कभी के प्रस्तावों का विरोध यह 
कहकर किया जाता है कि बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है और सरकारी 
सेवा मे रोजगार के अवसर बने रहते हैं: लेकिन अनावश्यक मानव श्रम पर खर्च 
हो रही धनशाशि को बचाकर उसे अधिक जरूरी आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचागत 
संरचना में निवेश करने से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार के कहीं अधिक 
अवसर जुटाए जा सकते हैं। हमें यह तथ्य स्वीकार करना ही होगा कि सरकार 
का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराना है, न कि 
सेजगार जुटाना। 
जिजीकरण क्रो बढ़ाया 

कई विकासशील देश अग्ने सार्वजनिक उपक्रमो में व्यापक स्तर पर निजीकरण 
करने के बाद अपनी राजकोपीय स्थिति सुधारने में सफल रहे हैं। यह विकल्प हमारे 
लिए भी खुला है। राज्यो को चाहिए कि केद्ग द्वाय पहले ही शुरू को जा चुकी इस 
प्रक्रिया को अपनाएँ। 
योजनाओं की प्राथमिकलाओं का पुन्र्चिधरिष्ण 

योजनागत खर्च के तहन प्राथमिकताओं के पुनर्निधरिण की जरूरत है, 
ताकि संदेहास्पद योजनाओं को हटाया जा सके। कई मूल्यांकन अध्ययनों से यह 
बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमारी कई योजनाएँ अच्छे इरादों के साथ शुरू करिए जाने 
के बावजुद अपने निर्धारित लक्ष्य को ग्राप्त नहीं कर पाईं था सीमित स्तर पर ही 
क्रामयाब रहीं। इस प्रकार वे अंततः कीमतों की दृष्टि से निष्प्रभावी रहीं। इसका 
कारण योजना का स्वरूप तय करने ये क्रमी और अपर्याप्त प्रशामनिक क्षमता का 
होगा रहा है । दुर्भाग्पयश इसके बावजूद ये योजनाएँ जारी रहती हैं और उन संसाधनों 


# भारताय अर्धनीति # 63 


को सोखती चली जाती हैं, जिन्हें दुसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल [किया जा सकता था। हर 
योजनाओं से जुड़ी प्रशासनिक एजेंसियाँ निहित स्वार्था के तहव 3म्हें जारी रतती 8 
ओर योजनाओं की आलोचना की स्थिति में बेहतर प्रशामनिक् गव निगशनी जंच्न क॑ 
जरूरत दिखाकर अधिक स्टाक तथा अधिक मंगाधनों की माँग पेश करती हैं 
लेकिन तमाम योजनाओ की जोंच नए मिरे से तथा गैर “प्रभावी योजनाओं को तुरत 
समाप्त करने से जो ससाधन उपलब्ध हो सकेगे, उनका इस्केमाल अधिक इ/स्लपण 
तथा उपयोगी योजनाओं के लिए किया जा सकता है । 

लेकिन इन सुझावों के आधार पर सुधार- प्रक्रिया खत कमया साल नो 
होगा। प्रत्येक प्रस्ताव को अलगाव में रखेकर उसपर जिछार करने से वियाद उत्पन्न 
होने को संभावना है। लेकिन यह भी सच है कि जी.दी.पी के ६5 प्रतिज्ञा के 
बराबर मात्रा का राजकोयोय सुधार इन प्रयासों के बिना हों हा सकता: सेकिस 
दुर्भाग्यवश हमारी मौजूदा व्यवस्था में, जहाँ बजट को कीकर गूरी गीपनीयता ब्यततन 
की परंपरा का पालन किया जाता है, इस प्रकार के विक्षल्तीं मे जबरा आमान ऊाप्य 
नहीं है। गुपचुप तरीके से कठिन निर्णय नहीं लिये जा सकने | इनके लिए सिद्य:र 
विमर्श तथा प्रतिक्रियाओ के आदान-प्रदार के द्वार आम दाद तैयार ऋगनी हागो। 

इस प्रकार के कठिन फैसले लेने की जरूरत को इस यान मे बेहतर कॉके 
से समझा जा सकता है कि कुछ देशों में बजर प्रस्तुत करने के दोगन ॥ अगले वर्षो 
के बजट की भी हलकी-फूलकी रूप-रेखा बता दी जातो #। इससे पयतः यह 
होता है कि हमें उन प्रयासों की विस्तृत तमवीर दिखाई पड़ती हे, जो हमें अपने 
लिए निर्धारित लक्ष्यों के लिए अगले 2-3 वर्षो मे काने होते हैं। इथ दा मे केये 
तो हमारे वर्तमान प्रयास तभी कुछ कम हो सकते हैं जब हम आनेघाले कन्द के खिए 
कही अधिक कोशिशों पर अमल की योजना तैयार करें। 


3- पहली पीढ़ी के सुधार 

राजकोषीय सुधारों के साथ-साथ हमें उन झुधारों पर भी स्थान हेना होगा, 
जो आरंभ में तैयार की गई योजनानुसार जारी तो हैं, परंतु जिन्ें पृ क्षरमे या फिर 
नए घटनाक्रम के संदर्भ में कुछ हद तक संशोधित काने की उ#रते है । 
अऔद्योगिक विनियमन 

औद्योगिक लाइसेंसिंग का उदारीकरण तथा उद्योग को विदेशी मिवेण के 
लिए खोलना पहली पीढ़ी के सुधारों का अहम हिस्सा थे। जहाँ तक्क केंद्रीय सरकार 
के निय॑त्रणों का सवाल है, यह कहना होगा कि इस दिशा में संतोषजनक प्रति हर 


व # भारतीय अर्धनीति #ऋ 


है , परियोजनाएँ लागू करते समय निवेशकों को अब भी दिबकतें पेश आती है, मगर 
ऐसा गज्यों के स्तर पर होता है। यह क्षेत्र दूसरी पीढ़ी के सुधारों के अंतर्गत आता है। 
अलबता औद्योगिक विनियमन के कुछ क्षेत्रों मे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 

चीनी उद्योग ऐसा ही एक क्षेत्र है। चीनी एक प्रमुख कृषि- आधारित उद्योग 
है तथा सूती कपडे के बाद इसी उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराया है। 
अन्य उद्योगों की तरह चीनी उद्योग के लिए भी उदारीकरण फायदेमंद है, लेकिन 
मौजूदा दोहरी मूल्य-प्रणाली के चलते इस उद्योग पर अब भी कई तरह के नियंत्रण 
हैं । कियशनों को दी जानेवाली प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्थित कीमतों का संबंध 
प्राय- बाजार को स्थितियों से नहीं होता। कुल उत्पादन का कुछ हिस्सा लेकी चीनी 
के तोर पर बिना लाभ के मृल्यों पर उपलब्ध कराना होता है । यही नहीं, मुक्त बाजार 
की चीनी पर भी नियंत्रण रहते हैं। चीनी उद्योग को आयातित चीनी को लेकर 
शिरायन है कि लेवी चीनी जैसी अवधारणा से उसके मुक्त होने के कारण प्रतियोगिता 
के अमान अवसर हैं, यानी चीनी को नियंत्रण मुक्त करने तथा इस क्षेत्र को बाजार 
के लिए खोलने के पुख्ता कारण मौजूद हैं। यदि चीनी को सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली (पी.डी एस.) में शामिल करना जरूरी है वो इसे बाजार भाव पर खरीदना 
चाहिए तथा बजट में इसका अलग प्रावधान होना चहिए । वस्तृतः चीनी को पी.डी एस. 
से हटाने की जरूरत है । 

इसी प्रकार कौयला क्षेत्र में भी औद्योगिक विनियमन होना चाहिए। यह 
महत्त्वपूर्ण ऊर्जा श्रोत है। फिलहाल खनन को छोड़कर इस क्षेत्र में निजी निवेश को 
अनुमति नही दी गई है। यदि पेट्रोलियम क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोला जा 
सकता है तो कोयला क्षेत्र में भी ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा करने से इस उद्योग 
में प्रतिस्पर्धा में तेजी के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी भी आएगी। चूँकि कोयला- 
खनन एक कठिन क्षेत्र है और पर्यावरण-संबंधी मंजुरी मिलने में समय लगना 
निश्चित है। इसलिए यदि हम आगामी 6-7 वर्षो मे अतिरिवत उत्पादन चाहते है तो 
हमें अधी से इस दिशा में सक्रिय होना यड़ेगा। 

उधर लषघ क्षेत्रों के लिए कुछ उत्पादों को आरक्षित रखने की नीति पर भी 
विचार-विमर्श करने की जरूरत है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि लघु उद्योग क्षेत्र 
की मदद करने का यह तरीका उचित नहीं है। दरअसल, आमतौर पर इस तथ्य की 
अनदेखी की जाती रही है कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों मे विकास की 
रफ्तार अनारक्षित लघु उद्योगों की तुलना में कहीं कम रही है| हालाँकि यह बड़ा 
नाजुक विषय है और इसपर आम सहमत्ति बनाने मे समय लगेगा। फिर भी सिले- 
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सिलाए उसे, खिलौनों तथा चम्ड के जुते -चप्पलों क तर्क मे ऊंट एश दाग का 
तुरत प्रभाव में अनारक्षित कर देना चाहिए, जिनमे मियति की फयाक दस ने मा हट 
है। सन्‌ 3997 में भारत ने 7 कराड़ अमेरिकी डॉलिर झ सब्र रपश के विधान 
तथा खल-कृद के सामान का निर्यात किया, जबकि वोन का ये ऑफिट ३ हद 
अमेरिकी डॉलर, अर्थात्‌ भारत की तुलना में 20 गुदा आधिक; शत >सी प्रकार 
भारत ने 35 करोड अमेरिकी डॉलर मुल्य के जुते चापल नर्यानराप नर्याह्ष जन 
यहाँ भी 8 अरब अमेरिकी डॉलर मुल्य का नियति कर भव से 2५ रद, अरमवक 
मिर्यात करने में सफल रहा। दरअग्मल, इस क्षेत्रों के अ्ग्ताद मे, डनलत मा जूक 
उस हद तक गतिशील निर्यात नहीं कर पा रठा हें, लिमकी उकरत से ते हम 
बाजारों तक पहुँच न होने क्री शिकायत कर यकते एं, पल गयाए बट 7 हि कर 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ की स्थिति में हम है, परढाँ हमएी अपना नानिएां डे 
अंतराष्ट्रीय बाजारों मे पैठ करने से रेकती 7ह्की है 
अर्थव्यवस्था को व्यापार वे॥ लिए स्पोत्वला 

अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार के लिए खोलना भी हम संपाण पक हक] 
अहम हिस्सा था। इस क्षेत्र में आबे से अधिक पधार प्रकरण परी हो इक # 
सरकार ने घोषणा की है कि सम 2005 तक सभी माजा:मक पररिनाद हु फलरी 
जाएँगे। फिलहाल बरणबद्ध ढंग से यह किया भी जा रहा है । उसे सबंध मे उा्ण्य 
सीमा स्पष्ट है। भारतीय उद्योग जगत न॑ उसे स्वीकार भी कर लिये 4 उरमम ये मे 
इस बात के भी प्ंकेत दिए है कि शुल्क दरों को आगागा 3 सर्धा के पूछो हाझयाए 
देशों के मुताबिक तय किया जाएगा। 

हालाँकि कुछ लोग मानते हैं कि शुल्क-दरगे ये कमयों के बाद भाश्तीय 
उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं थाणवा, पु यह इलद मारशा है। 
पिछले वर्षो में भी शुल्क-दरो में भारो कमी होने के घाकजुर भारताव प्रोय 
प्रतियोगिता में रहा हे। अब ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता के क्निनारः सर्चों 
भी इस प्रक्रिया को जारी न रखा जाए 
विनिवेश तथा गिजीकरण 

विनिवेश का भी अभी ऐसा भय क्षेत्र है, जहा सधार्स की और ईने झूपर 
एक लक जाता है। इन सुधारों की शुरुआत 'विनिवेश' की प्रश्चिया मे हट ६ अर 
इसके बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की ऑखिकाश दहिस्मेटारी 
बनी हुई है। सयुक्त मोर्चा सरकार ने गैर बुनियादी तथा ॥र शापरिक संग्री के 
उपकृमो में सरकार की अंशभागिता को अल्यमत में लाने की हु बेटा थी! 
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चर्तमान सरकार ने एक कदम आगे जाकर यह घाषणा कर डाली कि सभी कषत्र में 
सरकार का हिस्सा घराकर «6 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। फिलहाल मॉडर्न 
फूड और बाल्को में प्रब्धन मे बदलाव सहित विनिवेश प्रस्तावों पर कार्य चल रहा 
है। साथ ही आई.पी सी.एल के लिए सहयोगी की तलाज्ञ भी जारी है। 

इस बीच जनता के मन में इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि 
इस दिशा में सरकार की सीमा क्या होनी चाहिए। कई लोगो का मानना है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर उपक्रमों की बिक्री ओर प्रबंधन में बदलाव उचित हे, 
परतु कथित “नव्रत्नों' मे सरकार को अपनी अधिकाश हिस्सेदारी नहीं छोड़नी 
चाहिए। जह्ों तक अधिकांश प्वामित्व का सवाल है, इस बारे में हमे छोड़े बगैर यह 
स्पष्ट होना चाहिए कि अनेक नवरतों के इक्विटी अश से से बाछित राजकोपीय 
सुधारों का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सक्रता। इसलिए जनता को इस बात के 
लिए राजी करना जरूरी है कि इस प्रकार का विनिवेश था निजीकरण समाज के 
लिए अधिक उपयोगी परिसंपत्तियों, जैसे--स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण ढॉचागत़ 
सुविधाओं आदि के निर्माण मे मदद ही पहुँचाएगा। हमे यह भी नहीं मान लेना 
चाहिए कि विनिवेश से अर्जित राजस्व को दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश 
क्रिया जाएगा। हमे यह समझना होगा कि हमारे लिए सर्वोत्तम ब्या है और यदि 
स्कूल, पुल, सड़कें आदि से अधिक लाभ पहुँचता हो तो हमें निश्चित तौर पर 
उनका निर्माण करना चाहिए। 

हमारी राजकोषीय समस्या को देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि 
सभव हो तो सन्‌ 999-2000 के दौरान विनिवेश का स्तर 40,000 करोड़ रुपए से 
अधिक रखा जाना चाहिए। विनिवेश के प्रति हलकी-फुलकी दृष्टि रखने से इस 
लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। हमें विनिवेश के वार्षिक नियोजन को 
छोड़कर यह तय करना होगा कि अगले 2-3 बर्षों में कितने प्रयाश्ों की आवश्यकता 
है। इस आधार पर ही हमें उन कंपनियों की पहचान करनी होगी, जिनमें तिनिवेश 
करना है तथा यह भी कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन कंपनियों में किम्त हद 
तक विनिवश करना जरूरी है। सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह 
बिनिवेश के लिए अलग प्रक्रिया अपनाने तथा इसके लिए अलग इकाई गठित करने 
के बारे में विचार कर रही है। यह कदम स्वागत योग्य है। इस कार्य में सफलता 
तभी मिल सकती है, जब उन सार्वजनिक उपक्रमो को सबद्ध मंत्रालय के प्रशासनिक 
नियंत्रण से मुक्त कर उन्हें नई इकाई मे स्थानांतरित करने की इच्छाशक्ति हममें 
होगी, जिनका निजीकरण किया जाना हैं। हालाँकि मंत्रालय के विचारों पर भी गौर 
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किया जाएगा परतु विनिवेश तथा निजीकरण का गति आर तार तगके हय करने 
का अधिकार इस नई इकाई के पास ही हागा। 

कपनी के विनिवेश की प्रक्रिया, अथांतू उसे व्यापक आधारवाले निवणको 
के हाथों बेचा जाएगा या फिर एक ही खरीदार के हाथों पूरी कीपनी बेच दो जाएगी 
अथवा उसके संचालन में नए सहयोगी को शामिल किया जाएगा, लसे-मुदरे पर 
फैसला उपक्रम विशेष को देखकर लिया जाएगा तथा किसी विशिष्ट फसले के 
पीछे मौजूद तर्क को पारदर्शी बनाया जाएगा। हमे जनता को भी यह समलाग ढागा 
कि सरकार की इविवटी घटाने से चित्रित होने की आवश्यकता नहीं है । हमाश स्क्य 
नवरत्नों को कॉरपोेरेट जगत्‌ के सक्रिय अंग के रूप में मजबूत बताने के ब्लीक 
चाहिए, ऐसा नहीं कि वे सरकार के नियत्रण से ही बाहर हो जाएँ दर उसल घेरे 
तरको के साथ यह बताया जा सकता है कि वाणिज्यक स्तायत्तना और प्रतिस्पर्धा 
बाजारों में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए हने उम्क्रमों पर से साकार 
वर्चस्व को समाप्त करना बेहद जरूरी है। सब तो यह ? कि किसी की भी इस बार 
पर यकीन नहीं है कि स्वामित्व की दीट से सरकार की मोजनगी से किमी कंपनी 
के बाजार-मूल्य मे कोई वृद्धि होती है। यह बात मारूनि उद्योग के आग में (अतना 
सच है, उतनी ही भारतीय इस्पात निमम लिमिटेड सेल) के घरे मे आर उलनी ही 
भारतीय तेल निगम (आई ओ पी ) के बारे में भी । 
वित्तीय क्षेत्र के सुधार 

वित्तीय क्षेत्र मे भी पहले दोर के मुधार जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया की 
रफ्तार में तेजी लाने की जरूरत हैं। भारतीय >्जिर्व बैंक थे प्रेश्ल मामान द्वाम 
निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मापदड़ों की कसौटी पर खग उत्तरदे के लिए बकिग क्षेत्र भे 
विवेकपूर्ण तथा विनियमन मापदंडों का स्तर ऊँचा उसने की दिशा में मगहनाय 
कार्य किया है। पूर्वी एशियाई संकट के बाद विनीय क्षत्र की कमओरिया का लेकर 
बढ़ती चिंताओ के मद्देनजर भविष्य में मभी विकामशॉन देशों घर अंतराष्ट्रीय 
एजेसियों द्वारा अधिक ध्यान टिया जाना तय हे । हालांकि हूग॑े जभा और शागे जाना 
है, लेकिन दरारों को पाटने का काम काफी हद तक किया जा सुका हे । 

अगला चरण, अर्थात्‌ यह मुनिश्चित करना कुछ मायनों में अधिक कठिन 
है कि हमारे बैंक, विशेषक्वर सार्वजनिक क्षेत्र के बेंक सगे मापदंटों का प्रा खत सो 
हैं या नहीं, और यह भी कि ऐसा करते समय कया ये विदेशी और निजा हक के 
साथ प्रभावी तरीके से प्रतियोगिता में इटे का पाते हैं ? बीकिंग शोष के, प्रौद्योगित्की 
में बदलाव होने और विशेषकर सूचना प्रोद्योगिकी के जाने से प्रतिस्पर्धा में नेझी 
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आएगी जो बैक अधिक गतिशील होगे और नई प्रौद्योगिकी को अपनाएगे वे 
अपनी व्यापक शाखाएँ न होने के बावजूद बाजार के एक बडे हिस्से पर कब्जा 
जमाने में कामयाब हो सकेंगे ! सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनकी मजबूती का मुख्य 
आधार उनका व्यापक शाखा-तंत्र है, को इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। उन्हें कई प्रकार से पुनर्गठन के लिए स्वायत्तता तथा लचीलेपन की जरूरत 
होगी। उन्हें कर्मियों की भरती तथा प्रोन्नति के मामले में स्वायत्तता की आवश्यकता 
होगी, बैंकिंग विशेष की उत्पादकता, लाभ आदि की स्थिति के अनुसार उन्हे 
वेतन-समझौतों पर बातचीत की स्वायत्तता चाहिए और साथ ही अतिरिक्त स्टाफ के 
मामले में स्लैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी आर एस.) आदि योजनाएँ भी जरूरी हैं। 

ये सभी काफी जटिल विषय है। इनपर कई निहितार्थ तत्त्वों तथा आम 
जनता को भी पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली के 
हितों के मद्देनजर हमें इन बदलावो के बारे में दृष्टिकोण बदलने तथा अधिक 
समझ पैदा करने की जरूरत है । हों सकता है कि इनमें से कुछ समस्याओं से निकट 
भविष्य में ही दो-चार होना पड़े । 

वित्तीय क्षेत्र में एक प्रमुख सकारात्मक बदलाव बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के 
लिए खोले जाने के रूप में आया है। इस कदम से निजी क्षेत्र का प्रवेश इसमे हो 
सकेगा। मजबूत तथा प्रतिस्पर्धी बीमा उद्योग लबी अवधि की बचत को मजबूती 
देने के साथ-साथ उपभोकता-सेवा में सुधार लाने तथा पूँजी बाजारों के लिए लबी 
अवधि के वित्त-प्रवाह का वाहक बनेगा। ढाँचागत क्षेत्र के वित्त-पोषण के लिए 
यह अत्यावश्यक है। हमें याद रखना होगा कि इस क्षेत्र में किसी भी नए खिलाड़ी 
को कोई मुकाम हासिल करने में 5-6 वर्षो का समय तो लग ही जाएगा। अत- नई 
बीमा कंपनियों द्वारा ढाँचागत प्रणाली के लिए वित्त उपलब्ध कराने की संभावना 
इस दशक के दूसरे अर्ध-भाग मे ही है। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया को 
यथाशीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता है। 
ढॉयागत विंकास का निजी वित्त-पोषण 

ढॉचागत विकास के लिए निजी निवेश भी पहले दौर के सुधारों में शामिल 
है, लेकिन इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास करना जरूरी है। वर्तमान के 
अधिक खुले तथा प्रतियोगी माहौल में तेज रफ्तार से विकास के लिए उच्चस्तरीय 
अतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। इसके लिए उच्चस्तरीय ढॉचांगत व्यवस्था 
चाहिए; लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सड़क्े, बिजली, बंदरगाह, दूरसंचार आदि ढॉचागत 
सरचना अपयाप्त है। मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता की दृष्टि से भी इनमें गंभीर 
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खायियाँ हैं। हालाँकि इन सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश का महत्वप्र्ण भूमिका 
बनी रहेगी लेकिन ये आवश्ण्कताएँ इतनी अधिक ह कि इनमे निजी निछेण को भी 
शामिल करना पड़ेगा। गुणवत्ता में मुधार के लिए निर्जी निेश विशेष रूप 'से 
भददगार साबित होता हैं | 

बिजली तथा दूरसंचार क्षेत्रों को प्रधम दौर के मुधा्ें के तौर पर निजी क्षेत्र 
के लिए खोला गया था और बाद में इन्हें ब्रंदरगाहो हवाई आडइडी तथा सदकी पर 
भी लागू किया गया। अब वक इसके पिले- जले नतीजे प्रान्त ह४ है। साम्रद 
समाचार यह है कि इन सभी क्षेत्रों मे निवेश आकर्षित करना रूपये हो सका। निजी 
क्षेत्र द्वारा लगभग 9,000 मेगावाट क्षमता की बिजनी तेयार की जा चुकी हे या इस 
पर काम जारी है। सेल्युलर फोन तथा दृरसचार की अन्य मृल्यर्वार्षत सेवाओं के 
मामले में भी निजी निवेश में काफी सुधार हुआ है। इसी प्रकार बदरागह़ों सथा 
कचीन में पिछले दिनो खोले गए देश के पहले मंयव्त क्षेत्र के हयाई अड़ड़े के 
लिए भी निजी निवेश जुटा लिया गया। जो लाग यह कहने हैं कि कुछ भी गिल 
नहीं किया जा सका है, उन्‍हें दरअसल ठीक जानकारी नहीं 8 । अलबसी जी तीन 
पिले हैं, वे अपेक्षा से कम है। एक बात यह भी है कि उस सभी झ्त्ों में लग 
अलग कारणों से कार्यान्वयन के मामले में गभीर ममस्याएँ पेश जाट हैं । 

बिजली के क्षेत्र में राज्य बिजली बोडों की मारी हालत के कारण वि 
बिनली-उ|पादकों के लिए आवश्यक वित जुटाना काफ़ी किन हम है । दर काल 
असगत शुल्क, दरों और वितरण के स्तर पर ही प्रेषण तथा वितरण वरयादी के 
कारण राज्य बिजली बोर्डों के साथ विश्ठसनीयता का संकेट हे। इस क्षेत्र की 
बेहतरी के लिए सुधारों की शुरुआत शुल्क-मुधार तथा वितरण के निरवीकरण में 
की जानी चाहिए थी। उधर दूरसंचार क्षेत्र को थी कई प्रकार की परेशानियाँ घेरे हुए 
हैं। दरअसल, नए निजी निवेशकों द्वारा लाइल्ेंग- शुल्क सरीखे अपने सवित्त म 
निभा पाने तथा ठिनियमन प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों को लेकर भी 
विवाद बने हुए हैं। 

इन तमाम मुदृदों को गहराई में जाए बगैर यह कहा जा सकता है कि 
चविनियमित ढॉचागत क्षेत्रों के लिए निजी निवेश जुटाना ताग्सव में कही अधिक 
जटित कार्य है। निजी निवेशकों को मूल्य-विन्यिमन का पालन करने के साथ - 
साथ कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकार से भी लझना पड़ता है। पंड्धि 
शुल्क-व्यवस्था लाभग्रद न हो या फिर जनता की रजसें में थे अनुचित हों तो मुक्य- 
विभियमन के कारण दिक्‍कतें पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार बड सार्वजनिक 
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उपक्रमों को एकाधिकार को स्थिति से निपटना भी अपने-आप में मामूली समस्या 
नहीं है। निजी दृरसचार कंपनियों को अतर-संपर्क के लिए सार्वजनिक दूरसचार 
प्रणाली के साथ तालमेल बैठाना होता है। निजी बंदरगाहों को रेल-संपर्क के लिए 
रेलवे से संपर्क साधना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि निजी निवेशकों को ऐसा 
माहौल उपलब्ध कराया जाए, जिसमें वे इस पूरे खेल के सभी नियमों के बारे में 
कुछ हद तक तो निश्चित हो सकें। इसके लिए सुदृढ़ तथा विश्वसनीय विनियमन 
एजेसियों की जरूरत है, जो विभियमित्त शुल्कों का उचित निर्धारण करें तथा निजी 
मिवेशकों के साथ भी न्यायोथित बरताव करें। 

हमें अपनी नीतियों की समीक्षा करनी होगी। इन नीतियों को अतरणष्ट्रीय 
स्तर के अनुकूल बनाने के लिए कई क्षेत्रों मे बदलाव करने होंगे। दूरसंचार के क्षेत्र 
में सरकार ने घोषण्ण को है कि वह भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण /ट्राई) 
को सुदृढ़ करने के लिए कानून में संशोधन करेगी। यह एक अहम फेसला है तथा 
अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर इसे तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हमें 
व्यवस्था की अन्य विनियमन एजेंसियों, जैसे--एस ई आर.सी , टी ए एम.पी. आदि 
पर भी ध्यान देना होगा, ताकि यह तय किया जा सके कि इन्हें भी मजबूत बनाए 
जाने की जरूरत है या नहीं। 


4. दूसरी पीढ़ी के सुधार 

दूसरी पीढ़ी के सुधारों के अतर्गत वे सुधार शामिल हैं, जिन्हे अब तक 
एजेंडे में शामिल नहीं क्रिया गया है; लेकिन अगले दशक के एजेंडे में जिम्हें 
आथमिकता देने की आवश्यकता है। 
राज्यों में सुधार-प्रक्रिया 

केंद्रीय सरकार में सुधारों के बारे में व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श, बहस 
आदि होती रही हैं, परंतु राज्यों के स्तर पर इन सुधारों को लागू करने की जरूरत पर 
अधिक ध्याम नहीं दिया गया है। दरअसल, आम आदमी का वास्ता आम तौर पर 
जिन एजेंसियों से पड़ता है, वे ग्रादेशिक सरकार के क्षेत्र में आती है। शिक्षा, 
स्वास्थ्य, कृषि-विस्तार, सिचाई, बिजली-वितरण तथा ग्रामीण, राज्य और जिला 
सड़कें, शहरी इलाकों में नगर निगम सेवाएँ आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ सरकारों की 
कार्यकशलता का सीधा प्रभाव जनता के जीवन पर यड़ता है। ये सभी क्षेत्र प्रादेशिक 
सरकारो के दायरे में आते हैं। 

कुछ प्रादेशिक सरकारों ने विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे--बिजली आदि में सुधार की 
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आवश्यकता महसूस की है। यह स्वागत योग्य कदम हे; एसे गज्यों की सस्या 
काफी कम है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इनमे विस्तार होगा। इस क्षेत्र भ 
सफलता का मूल मंत्र यह है कि विभिन्न क्षेत्रों को विध्तीय दृष्टि रो उपयागी खनन 
के लिए प्रयोगकर्ता से उचित शुल्क की बसुली को जाए। बिजली तथा अस्य 
सेवाओं पर भी यहीं बात लागू होती है ! | 

शज्यों मे विवास-संबंधी कई समम्याएँ प्रार्शशक साकाये के रे जफोभीय 
संकर को प्रतिध्वनित करती हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभस्पा मिर्के समाप्त 
को लेकर ही नहों हे, अतिरिक्त ससाधन जटाने से उम स्थिति थे भी को लाभ नहीं 
मिलनेदाला, जबकि हमारी व्यवस्था उन आध्रापकों को बरदाश्म काने के लि 
तैयार है, जो पढ़ाते ही नहीं हैं या स्कूलों में जाने ही नहीं | 

दुर्भाग्यवश देश के कई भागों में हमारी सरकारी व्यवस्था के पका में गजब? 
आई है। इसका कारण कुछ हट तक राजकोषीय पम्क्मट है, क्योफि धनासाच के 
चलते नैतिकता का पतन हो सकता है। अलवर कई स्थानी पर सरकारी अगले के, 
स्तर में कमी के चलते जवाबदेही तथा प्रदर्श के भ रूने की वजह मे ऐसा >आ है। 
यदि हमें अपने संसाधनों के माध्यम से प्रभावी विकास कार्यो को अजाम हेमा है तो 
प्रशासनिक सुधार करने आवश्यक है। निचले स्तरों पर आम आदमी का भारनीदारी 
बढ़ाने से व्यवस्था की जवाबदेही और कुशलता में सुधर आता है। 

प्रादेशिक सरकारों को भी अपने नियत्रणों तथा प्रक्रियाओं ये द्विलाए कश्ती 
चाहिए। अधिकतर राज्यों में छोटा व्यापार स्थापित करने के लाए भी 38 मे ४0 
प्रकार को स्वीकृतियाँ आवश्यक हीती हैं। ये ही प्राय: प्रष्यचार तथा शीषण का 
कारण बनती हैं। राज्यों के इंस्पेक्टर राज' को हटने से छोटे स्तर के, व्यापार वो 
काफी लाभ पहुँनेया और निवेश भी बढ़ेगा। 
श्रम कानून 

श्रम बाजारों तथा श्रम कानूनों के क्षेत्र में सुधार की हथा अधी तक नहीं 
पहुँची है, परंतु अब ऐसा करना बेहद आवश्यक है। अर्धशारञ्र हमेशा यह भागते 
आए हैं कि भारत के श्रम कानूनों के चलते विभिन्‍न कंपनियों को प्रतिस्ध्धों बाजारों 
में लच्चीलापन नहीं मिल पाता। उपक्रमों को सरकार की पृथ्वनिभाति लिये बगैर 
श्रमिकों की छँटनी करने या बाजारों की बदलती परिस्थितियों के मददेभजर किमी 
विशेष इकाई को बंद करने की छूट नहीं होती | श्रम कायूतों के अंतर्गत सेवा नियम ' 
भी निहित होते हैं, जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता। इस प्रजार अधिकों की 
विभिल गतिविधियों में दोबारा तैनाती करना भी काफी कटित हो जाता 3 । 
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इन कानूनों की तैयार करने के पीछे मूल भावना नौकरियों को सुरक्षित रखने 
की थी, लेकिन मौजूदा रोजगार सुरक्षित रखने के चलते ये नए रोजगारों को 
'निरुत्साहित करते हैं । हमारी पहले की बंद अर्थव्यवस्था या सीमित घरेलू प्रतिस्पर्धा 
के दौर में इनसे अधिक परेशानी नहीं थी, परंतु मुक्त अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। 
नए प्रतिस्पर्धी माहौल मे भारतीय उद्योग को लचीलेपन की जरूरत है। वस्तुत 
लचीलापन न रहने से व्यापार का आधार व्यापक होना कठिन हो जाता है और साथ 
ही कुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक पुनर्गठन की प्रक्रिया में भी बाधा पहुँचती है। 
अनुबंधित श्रम से संबंधित प्रावधानों को भी मंशोधित करने की आवश्यकता 
है। इनके चलते विभिन्‍न संस्थान उन सेवाओ को अनुबंध के आधार पर नहीं ले 
भाते, जिनकी आवश्यकता परिसर के भीतर होती है, जैसे--बागबानी, सफाई, 
सुरक्षा, कैफेटेरिया आदि। इस क्षेत्र में अधिक लचीलापन आने से छोटे स्तर की 
व्यापारिक गतिविधियाँ उन मौजूदा प्रतिष्ठानों में पनपेंगी, जो अपनी श्रम-शक्ति का 
आकार बढ़ाने के अनिच्छुक हैं। इस प्रकार रोजगार के अधिक अवसर जुटाने तथा 
प्रतिष्ठानों के विकास में भी मदद मिलेगी | 
चिधि व्यवख्या की कार्यप्रणाली 
यदि हम दुनिया के अन्य देशों के स्लाथ एकात्मक होने की इच्छा रखते है 
और भारी माज्ञा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे 
कानूनी तंत्र को आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत अनुबंध सर्बंधी अधिकारों और 
दायिन्वों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। यह तंत्र ऐसा हो, जिसमें कानून 
स्पष्ट एवं पारदर्शी हो, प्रक्रियाओं की रफ्तार तेज हो और न्यायिक ज्यबवस्था राजनीतिक 
दबावों मे मुक्त होकर इस प्रकार काम कर सके कि उसके फैसलों को न्यायोचित 
माना जाए। इस क्षेत्र की कुछ आम समस्याएँ इस प्रकार हैं-- 
3 हमरे तंत्र में ऐसे कई पुराने कानून अभी तक बने हुए हैं, जिन्हें समाप्त 
करने की जरूरत है| 
2 जो कानून पुराने नहीं यड़े हैं, उनका प्रारूप प्राथ: इस प्रकार का होता है 
कि उन कानूनों की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है | स्पष्टता के 
इस अभाव के चलते कई अनावश्यक कानूनों की जरूरत पड़ती है। 
3 हमारी कानूनी प्रक्रियाएँ प्राय, काफी समय खाऊ होती हैं। ऐसा लगता 
है कि ये प्रक्रियाएँ उन लोगों की मदद के लिए बनाई गई हैं, जो स्थगन 
चाहते हैं। यदि न्याय में देरी होना और न्याय न मिलना बराबर है तो यह 
कहना होगा कि हमारी व्यवस्था पर्याप्त न्याय सुनिश्चित नहीं करती। 
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की पट्टा 
/५ इक. 


4 सरकार भी प्राय कानून व्यवस्था का शरण पिन मे थाय फहते #ना। 
अपने खिलाफ सुनाए गए लगभग सभा फेमला शा सक् फि सपरा 
अपनी च्यायिक एजेप्िया के फेसलो पर भो पक) अदालत के हग्याजा 
खटखटातो है।इस प्रकार की अपीतों के पीछे मनन घराणा यरा हो है 
कि ऐसा ने करने से सबश्ति प्रशासनिक प्राधिकरण की एक निफा चर 
संदेह किया जा सकता है। 

इन सबका नतीजा यह हुआ है कि हमारी अद्वालतों में माम भा को प०मार 

हो गई है और फैसला आने में काफी लंबा रूमय अगता है. यहाँ रुक आ 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन समस्याओं का नुकसान आप नार्यश्का और छोटे 
व्यापरों को होता है; कई वकीलों की सेवा ओों ला लाभ लेनेकले अल प्रतिटाण! 
को प्राय: इनसे कम नुकसान होता है। इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कदम वे जात को 
जरूरत है 

हालाँकि सुधारों का एजेडा काफी व्यापक है, लेकिन यदि #म इनसे मर नववर्ष 

प्रगति कर सर्के तो अगले दशक में 7 था 8 प्रतिशत का विकाम का रच्य पराष्त 
किया जा सकता है। इस प्रकार का विकास विताण की दृषिि थे सनरिए होने के: 
साथ-साथ गरीबी को भी कम करेगा। 

( वेरहवों जवाहरलाल नेहरू स्पारक व्याख्यान (उफफी,, उप्र 7799 / 

! 
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उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य : राजकोषीय अवरोधक 


>-राकेश मोहन 


लँबी अवधि के आर्थिक विकास की आवश्यकता 

लगभग १,000 वर्षो के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दमन के बाद 
सन्‌ 947 में आजादी प्राप्त करने (देखें तालिका-) के बाद से अब तक हमने काफी 
लंबा सफर तय कर लिया है। उस समय देश अंधकार युग में जी रहा था। आज देश 
में बिजली उत्पादन की क्षमता 85,000 मेगावाट है, जबकि सन्‌ 947 में यह महज 
१,362 मेगावाट थी | जीवन-संभाव्यता मात्र 32 बर्ष और साक्षरता 7 प्रतिशत थी; 
परंतु सन्‌ 499 में ये ही आँकड़े क्रमश: 60 वर्ष और 52 प्रतिशत दर्ज किए गए। 
स्वतत्रता-प्राप्सि के बाद अगले तीन दशकों तक देश में आधिकारिक तौर पर 50 
प्रतिशत गगैबी थी, जो अब घटकर 35 प्रतिशत है। साठ के दशक में देश मे खाद्यान् 
का गंभीर संकट उत्पल हुआ था, लेकिन उसके बाद किए गए उयायों से देश 20 
वर्षो से भी अधिक अवधि से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। 

हालाँकि भारत की आजादी के बाद की प्रगति की देखकर हममें से अधिकतर 
निराश ही हैं, परंतु हमें अपनी सकारात्यक उपलब्धियों पर अवश्य ध्यान देना 
चाहिए। लगभग एक शताब्दी तक कायम रहे शून्य आर्थिक विकास के बावजूद 
स्वत॑त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ पहले तीन दशकों ने ही भविष्य के लिए निरतर आर्थिक 
विकास की आधारशितला रख दी थी; लेकिन प्रति व्यक्ति आय में 4.5 प्रतिशत से 
भी कम वार्षिक विकास-दर, देश भर में छाई गरीबी से निपटने के लिए अपर्याप्त 
थी। अलबत्ता, आर्थिक विकास के लिए बुनियाद तैयार की जा चुकी थी और सन्‌ 
१980 तथा 4990 के दशकों मे यह विकास तेजी से होता दिखाई भी दिया। अस्सी 
के दशक मे प्रति व्यक्ति आय वार्षिक विकास-दर 3.5 प्रतिशत तक पहुँची, जिसके 
चलते गरीबी के अनुपात मे उल्लेखनीय गिरावट दर्ज कौ गई। 
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बढाने से ही इस मुकाम तक पहुँचना सभव हो सका है अगले 0 20 वर्षों के 
दौसन दश के आर्थिक विकास मे जबरदस्त तेजी लाकर ही लबी अवधि तक कायम 


रहनेवाले आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 
तालिका-2 (क) 


विश्व जी.डी.पी. के अंश, 700-4995 


3700 4820 4890 952. 978 
चीन 723] 324 ॥3.2 5.2 50 
भारत 226 ॥57 ११.0. 3.8 34 
जापान 45. 30 2.5 34 77 
यूरोप 233 266 403 297 279 
अमेरिका 00 ]9 38 284 28 
यूएसएस आर /रूस 32 4.8 63 8.7. 9.2 

तालिका-2 (ख) 
विश्व जी.डी.पी. की विकास-दरें (700-995) 
(वार्षिक औसत चक्रवृद्द्धि विकास-दरें) 
700-१820. 4820-7952.. 952-78 

चीन 0.85 0.22 440 
भारत 0.26 054 4 02 
जापान 0.2] ]74 7 85 
यूरोप 0.68 477 4 27 
अमेरिका 2.57 3.78 346 
यू एस.एस आर /रूस 0.86 2.08 4.75 
विश्व 0.57 ]62 4,52 


प्रतिशत 
4995 


09 
46 
84 

डे 8 

209 
2.2 


4978-95 


/.49 
4 63 
ऊ्र7 
१.74 
3.47 
“9 56 
2.70 


स्रोत एगस मेडीमन। लबी अवधि में चीन का आर्थिक प्रदर्शन | पेरिस ओ ई सी डी. (998) 

पिछले तीन दश्षकों में जिन देशों ने प्रति व्यक्ति आय में 6 प्रतिशत से 
अधिक की वार्षिक विकास-दर दर्ज की है, वे अपनी सकल निवेश-दरों में उल्लेखनीय 
वृद्धि की वजह से ऐसा कर पाए हैं (देखें तालिका-3) । अगले १0 वर्षो में भारत को 
अपनी प्रति व्यक्ति आय में 6 प्रतिशत से अधिक विकास के लिए सकल राष्ट्रीय 
उत्पाद (जी एन पी.) विकास-दर में प्रतिवर्ष 7 5 प्रतिशत से अधिक की वंद्धि दर्ज 
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ग्द 


कराना हागा। याद भारत इस नध्ष्य का हासिल कराद में सफल ह जा ह ना था 
सन 2000 में भो दज का प्रति व्यक्ति आय सन ]055 में “न थाइनड पद्धि रशा 
गे रह रहे प्रति व्यक्षि आय के स्तर से आचिदा नहा हुस शमता। दसर शस्दों मे 
कहा जा सकता है कि अपना आर्थिक विकास-दःर में महस्वपर्ग बद्घापरी ऋगने के 


१ हक 


बागजूद हम अधिकतर पूर्वी एशियाई देशी से पाछे हो गहेंगे 











नालिका - 3 
मौजूदा मृल्यों में सकल निवेश-दरें : चुनिंदा देश 
(952-94) 
देश सकल निवेश/ सकल घरेल उत्पाद (जी डी-पी.) (प्रतिशन) 
4952-57 958०77  ]978 श्द 
भारत १20 लव 233 
चीन 23 2 ग््छ्ए 54 ? 
जापान 26 9 343 33 
कोरिया > 25.3 32 5 
ताइवान १5,2 शव व 25५ 
फ्रांस 48 8 957 टेग्ऐे 
जर्मनी 23.4 ४5.2 2 
ब्रिटेन 453 38 7 )9+ 
अमेरिका १9,0 38.5 है? 








स्रोत एगम गेड़ौपन! लंबी अवधि में आज का आर्थिक ग्रवरशेन ; पैश्सि. नई मा भी का 

ऐसे अधिकतर देश, जो अपनी विकाम-दरो को 6 प्रतिशत तक करने में 
सफल रहे हैं, ने अपने सकल घोल पूँजी "निर्माण में जो डी.पी के 50 प्रतिशत से 
अधिक की वृद्धि कर ऐसा किया है। भारत का मौजूदा निवेश -अनुपात 25 में 77 
प्रतिशत के आस-पास है। अगले कुछ ही वर्षों में इसे 30 प्रतिशन से अधिक करने 
की आवश्यकता है। उच्च आर्थिक विकास के लिए उचागत वंब में भितेश प्रमुख 
भूमिका निभाता है। भारतीय ढाँचागत रिपोर्ट के अनुसार 7 प्रतिशत से अधिक 
जी.डी पी के लिए नब्बे के दशक के भध्य में इसके ५.5 प्रतिशत के आंकड़े को 





4. 4978-9] 
2 4960-77 
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सन्‌ 2005 06 तक 8 प्रतिशत करने को जरूरत है इसके लिए ढाँचागत तंत्र में 
निवश का जढाना होगा रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लक्ष्य उस स्थिति म ही प्राप्त 
हो सकता है, जब सार्वजनिक क्षेत्र डाँचागत विकास के लिए जी डी थी का 45 से 
5 प्रतिशत का अपना मौजूदा निवेश जारी रखे और साथ ही निजी क्षेत्र भी इस 
निवेश में बढ़ोतरी करे। निजी क्षेत्र को सन्‌ 2005 तक अपने निवेश में जी डी पी 
के 2.5 से 3 प्रतिशत के बराबर वृद्धि करनी होगी। 

इस मुकाम तक पहुँचने की राह में मुख्य अडचन राज्यों तथा केद्र की 
बिगडती राजकोषीय स्थिति है। इसी के चलते सरकार की निवेश-क्षमता में अस्सी 
के दशक से ही लगातार गिरावट हो रही है (देखें तालिका -4) । अलबत्ता, सम्‌ 
१99] मे लागू सुधारों के बाद से निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश-स्तर में वृद्धि 
काफी उत्साहजनक है, लेकिन सार्वजनिक निवेश स्तर मे गिरावट से इस क्षेत्र पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 


तालिका-4 
सार्वजनिक निवेश में गिरावट 
सकल पूँजी-निर्माण (जी.डी.पी. का प्रतिशत) 
अबधि कुल निजी कॉरपोरेट क्षेत्र. सार्वजनिक क्षेत्र 
980-85 2 9 43 0 2 
985-90 237 45 १0 5 
990-95 23.7 60 9] 


१9959-98 24 0 83 ;० 


स्रोत भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्‍न मुद्दे) | 


केंद्रीय सरकार क्री वित्तीय स्थिति (4980-2000 ) 

केंद्रीय सरकार की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को समझने के लिए कम- 
से-कम पिछले 20 वर्षो के दौरान सरकार के व्यय तथा राजस्व को देखना होगा। 

सन्‌ 4980-85 में केंद्रीय सरकार का कुल व्यय जी,डी.पी का औसतन 
१6 8 प्रतिशत रहा और सन्‌ 985-90 के दौरान बढ़कर 20 5 प्रतिशत तथा सन्‌ 
990 के दशक के अंतिम वर्षो में घटकर 6 से 7.5 प्रतिशत रह गया। इसके 
समानातर अस्सी के दशक के शुरू में गैर-योजनागत खर्च १0 प्रतिशत से बढ़कर 
जी डी पी. का १3 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी गैर-योजनागत खर्च की लगभग 
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सभा श्राषया मे देखा गई, जलै--ब्याज- भुगतान, रक्षा ाख रिमायर्त पेंशन, 
राज्यों के दिए ऋण आदि। इस अवधि में अन्च गैर-्योजेनगन खर्च जिम्में शुब्य 
रूप से सरकारी कर्मचारियों को दिए जानेवाला वेगन ह्बंधी भुवतान शामिन है 
जी.डी पी के लगभग 2 25 प्रतिशत पर स्थिर बता रहा, अस्यों के इश्क मे 
योजनागत खर्च बड़े और जी,डी पी के & 5 अतिशत से 7 परतिणत तक चने रह । 
दूसरी ओर केंद्रीय सरकार का पुजीगत व्यय जी ही पी का € में 2 प्रतिषत् रहा। 
अब केंद्रीय सरकार के योजनागत व्यय तथा पंजीगत व्यय घटकर जी, हो की के 4 
प्रतिशत रह सए हैं । 

यानी अस्सी के दशक में विकास में तेजी से हुए सुधा (देखें सनक! ६) 
का कुछ हद तक कारण उच्च सरकारी व्यय (योजनागत वे मैई योजनाशसा और 
राजस्व तथा पूँजी रहा। यह विकास - प्रक्रिया टिकाऊ नहीं थी। संग ।9%9 * मे भगतान 
तथा राजकोबीय संकट के दोहरे संतुलन के जरिये यह स्वष्ट थी हा गेया। आड्रज के 
रूप में होनेवाले भुगतान को अब केंद्रीय सरकार के व्यय का मंडरवाएएं कग समा 
जाता है। पॉचवें वेतन आयोग की इस पूरे परिदृश्य मं खलनायक के रूप में रेखा 
जा रहा है और मौजूदा राजकोबीय समस्याओं का कारण भी लो पाना गा है ; यहाँ 
उपलब्ध आँकर्डों से स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार के स्तर पर यहां सदर नहाँ है । २६ 
तथा पुलिस विभाग को छाइकर कुल सरकारी वेतन हा पका सब बग्सी के 
दशक की तुलना में काफी कम हो गया है। दस शब्दों मे गग्करों देलन के रूप 
में गैर-योजनागृत खर्च में इस अवधि मे उतनी बुद्धि नहीं एड जितनी जी, जी, वो से 
देखी गई है। ब्याज-भुगतान अब सेना और पुलिस को 'छो दुसर शैय गैर यो भनागा 
सरकारी खर्चों का तीन गुने से भी अधिक हो गया है । एस राजमोपीय असनलन पें 
सुधार की संभावना केंद्रीय सरकार की बढती ऋण देनदारियों के क्षप् में मौज: हैं! 





तालिका- & 
भारतीय अर्थव्यवस्था का विकार 

यर्ष सकल राष्ट्रीय उत्पात (जी.प्रनःपी.) प्रति व्यक्त ेल्‍ 
१9५50-१980 3.5 )3 
१980-990 55 3.5 
१990-2000 6.0 4 
2000-20१0 * ज़्ड हि, 

* अनुमानित । 
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इन आँकर्डों के अध्ययन से एक जात स्पष्ट है कि अस्सी के दशक में 
सार्वजनिक क्षेत्र में नियेश तथा अन्य सरकारी व्यय में काफी बढोतरी दर्ज की गई 
उस दशक के अंतिम वर्षो में रक्षा-खर्च भी इस दशक के आरभिक वर्षो में दर्ज 
जी डी पी के 2.8 प्रतिशत के आँकड़े से बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गया। तत्पश्चात्‌ 
लगातार गिरावट के बाद 2.5 प्रतिशत के स्तर घर निरतर कायम है ! 

यदि सरकार को उधार ली गई रक्कम के निवेश से पर्याप्त धनराशि प्राप्त 
होती रहे तो सरकार पर ऋण-देनदारियों का बोझ कुल व्यय के अनुपात में नहीं 
बढेगा। चूँकि सरकार जनता से संसाधन उधार लेकर नई परिसंपत्तियों में निवेश 
करती है, इसलिए सार्वजनिक परिसपत्तियों मे वृद्धि से कर-राजस्ब में भी बढोतरी 
होनी चाहिए। सार्वजनिक ढाँचागत सुविधाओं में सुधार से कार्यकुशलता में भी 
सुधार के साथ-साथ नए निजी निवेश और कर-राजस्व को प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए। इसी प्रकार सार्वजनिक उद्यमों द्वारा ढाँचागत तंत्र में निवेश से प्राप्त होनेवाले 
लाभ मे वृद्धि से गैर-कर राजस्व बढ़ना चाहिए। अलबत्ता, उधार लिये गए ससाधनों 
को यदि ऐसी गतिविधियों में निवेशित किया जाता है, जहाँ से पर्याप्त वापसी नहीं 
होती तो कुल राजस्व के अनुपात में ऋण संबधी भुगतान लगातार बढ़ता रहेगा। 
भारत में पिछले 20 वर्षो के दौरान यही हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों को छोड़कर 
क्रेद्रीय सार्वजनिक उपक्रमो के निवेश पर धन वापसी शून्य के लगभग रही है। 
मूल्य-निर्धारण की गलत नीतियों, सार्वजनिक उपक्रमों को अकुशल कार्यप्रणाली 
और अन्य मुश्किलों के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई हैं। सन्‌ 4980 के दशक से ही 
सरकार राजस्व में घाटे की स्थिति से जूझ रही है । फलस्वरूप तमाम सरकारी तथा 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के निवेश के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ऋण से जुटाए गए 
संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन निवेशों से कुछ भी प्राप्त न होने की 
स्थिति में ऋण देनदारियों का बोझ निश्चित तौर पर बढ़ेगा। 

केंद्रीय सरकार को पिछले 20 वर्षो की राजस्व-प्राप्ति पर नजर डालना 
जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ऋण सबंधी देनदारियाँ लगातार किस प्रकार 
बढ़ रही है। अस्सी के दशक के अंतिम वर्षो में व्यय में वृद्धि के समानांतर इस 
अवधि में राजस्व मे भी बढ़ोतरी के प्रयास किए गए। राजस्व में बढ़ोतरी मुख्यत- 
सीमा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि से हुई, जो अस्सी के दशक के आरंभ में 
जी डी पी के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर इस दशक के अंत मे 3.9 प्रतिशत तक जा 
पहुँचा। ऐसा आयात में वृद्धि (जिसके कारण भुगतान-संकट उत्पन्न हुआ) तथा 
सीमा शुल्क के स्तरों में बढ़ोतरी के कारण हुआ। सीमा शुल्क मे हुई इस वृद्धि से 
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ससाधरनों के आबटन म॑ कुशलता का अभाव टखा गया जय वियाज + विमना 
प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आई। अम्मी के दशक के झन मे ११) प्खिात के अमन 
स्तर पर भारत में सीमा शुल्क की दर शायद बुनिया भर में सथसे हधिक रहा: सन 
399) मे सुधारों के बाद से प्रत्यक्ष करो में बराबर बढ़ोतरी को सह और अस्सी ऋ 
दशक में जहाँ ये जी डी पी. का ? प्रतिशत रहे, जर्ग अच सदर 3 पलिशा मछठ्न जा 
पहुँचे है । दरों में कमी के बावजूद यह वृद्धि कॉरशिंगट आदक संथा परी आयकर 
प्राप्तियों में देखी गई (देखें तालिका 7)। कर शाशस्ण मे कमी अप्रताक्ष झरा 
जैसे--सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कमी के कहण ३77, सींग झन्क स्थरो 
में भारी कटौती के परिणामस्वरूप इससे गिरावट स्थाभालिक बस, एस उपर झलक 
की वसूली में आई कमी को समझना काफी किस हैं ! 


तालिका-7 (क) 
केंद्रीय सरकार के कुल गजस्थ का स्वरूप 
(जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में) 
4980- 3985 - 3990 - 995- 997 998  999५ 
88 90 95 99 9१8 99 00 


राजस्व प्राप्ति (कुल) 9.43 ॥7] ॥007 १7/ ३-७ फ्राट ०४ 
3. सकल कर-राजस्व 9 93 ॥20 4026 ४.7६ फछक १)$ 78 
क. प्रत्यक्षकर 2.06 2.08 236 28४4 सेकंो 2 3.03 
कॉरपेरेंट.. ॥46 ॥09 + 24 7.50 व 6 | हक 

आय 0,90 १0॥ ॥72 ठेके ॥8॥ 832 38 

ख परोक्ष कर. 7.50 8४2 754 ७,4५5 8.23 $छ) 5०३६ 
सीमा शुल्क 276 392 328 ३9 28+ २६०७ 7.7] 
उत्पाद शुल्क 4.74 4.89 427 3.44 3 7 





्न्ज्क 


ग. अन्य कर 
राजस्व 037 0.30 छोदी5ः 047 छ४9 0837 027 
6) कर-राजस्व में 


धघ्ढ 


राज्यों का अंश 2.64 2.84 275 2.7] 5.08 94] 7.48 
2. गैर कर-राजस्व 243 277 257 268 270 296 7280 
2308 20038420 83:24 फल 50:78 76 हल: + 2 पल 





स्रोत - भारत सरकार, विभिन वर्षो के लश्ट दम्तावत। 
नोट; राजस्व प्राप्ति (कुल) * सकल कर-यजम्य (सार्यां का अंश «मै: कर गझफबा 
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त्तालिका 7 (खा) 
केंद्रीय सरकार के कुल राजस्व का संरचनात्मंक स्वरूप 
(980-2000) (कुल राजस्व का प्रतिशत) 


१980- 985- 990- ]995- 997- 998- ]999- 
85 90 95 99 98 99 00 


राजस्व प्राप्त 
(कर+गर कर 
राजस्व) कुल 00 00 १00 00 00 00 00 00 300 00 00 00 400 00 
॥। सकल कर- 
राजस्व 05 46 400 80 0.84 00 3] 303 97 94 3 96 72 
क. प्रत्यक्ष कर 2.94 8.76 23.60 29,8 27 72 30.75 3.56 
कॉरपोरेट 227 9.64 ॥2 42 ॥544 ॥4 95 ॥7व6 ॥7 8 
आय 964. 9.2 4१.8 43 74 ॥2 77 ॥3 59 १4.38 
ख. परोक्ष कर 7964 79.35 74.79 66,29 65.84 60.79 62 35 
सीमा शुल्क 29.27 35.28 32.43 3087 3002 27 05 28 23 
उत्पाद शुल्क 50 37 44,07 42,36 35.42 35 82 33 74 34 १2 
ग. अन्य कर- 
राजस्व 3.90. 2.69 उदवव 4.84 ॥042 277 28॥ 
6) कर-राजस्व मे 
राज्यों का अश 28.07 25.6॥ 27.39 27.93 3252 24 84 25 86 
2 गैर कर-राजस्व 22.55 24.94 25.63 27.62 28.55 30.53 29.]4 


स्रोत भारत सरकार, विभिन्‍न वर्षों के बजट दस्तावेज। 
नोट राजस्थ प्राप्ति (कुल) « सकल कर-राजस्व॒ (रज्यो का अश) + गैर कर-राजस्व। 

सिद्धांत रूप में तो औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि से उत्पाद शुल्क भी बढ़ना 
चाहिए, परंतु दो कारणों से आशातीत विकास नहीं हो सका। सन्‌ 993-96 की 
अवधि को छोडकर शेष वर्षो में औद्योगिक विकास-दर उतनी अधिक नहीं रही, 
जितनी आर्थिक सुधारों की वजह से होने की संभावना थी। दूसरे, समूचे औद्योगिक 
क्षेत्र में एम ओ डी.बी ए टी (॥/0।0५/॥) के प्रगामी विस्तार के कारण भी उत्पाद 
शुल्क प्राप्ति में कमी हुई। अस्सी के दशक से ही गैर कर-राजस्व का ऑकड़ा 2 6 
प्रतिशत से 3 प्रतिशत के बीच कायम है । अधिक निवेश के बावजूद वसूली अधिक 
नहीं हो पाई है। 
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ह] 


गत 
6४ 


पिछले 20 वर्षों में केवल अम्सी के दशक के बाद के 5 वर्षो को छोड़कर 
सकल कर-राजस्व 30 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर है। इसी अधि में कूल ख़र्द 
काफी ऊँचे स्तर पर जा पहुँचा है । 
नालिका-8 
केंद्रीय सरकार की पूँजी प्राप्नयो का स्वरूप 
7 १980-7985-7990-995 .9797-998. ]999 
85 90 #95 99 98 ९9 00 


लीन ननीनन रस नननभनानन+. अनिल 3. आन आना ऑआऋललआ+ 


जी.डी पी. के प्रतिशत के तौर पर 





3, आतरिक ऋण (कुल) 493 .85 479 270 330 2३७ 377 
2 बाहरी सहायता 085 0.66 065 0.0 कफ 0७४0७ 0,095 
3 ऋण बमूली १52 45 छे87 0४82 9 ते 0687 


4. लैंघु बचत (कुल) 076 4.47 व.29 |.व6 73 १78 0३३ 
5. राज्य भविष्य निश्चि 


(कुल) 0॥9 624 022 026 8.3॥ छ0.95 0 39 
6. विशेष जमा (कुल) 0.49 १27 झा 0.46 052 65/ 255 
7 विनिवेश 9.00 000 026 0॥7 0७६४ 05: 3५५ 
8, अन्य पूँजी प्राप्ति. 066 066 0.40 पउध :५& 06.5६ 3, 6 
कुल एँजी प्राप्ति 620 230 हक हे कद कक कप, 


प्रतिशत अंश 

3. आंतरिक ऋण (कुल) 3,43 25 37 26.39 3३ प्र. 58.0] ३ 64 #0 62 
2. बाहरी सहायता 34.38 9.03 3026 82 ॥4॥॥ 0७./५७ 0/% 
3 ऋण चली 27 46 45,79 43.65 035 ह॥.4 9.54 76७] 
4. लघु बचत (कुल) १$,48 20 38 १9.39 23.00 (4.१३ 2395 7.27 
5. राज्य भविष्य निधि 


(कुल) ऊँ उ23 उडी बेब बस बंदी 52 
6. विशेष जमा (कुल) 796 7.54 ॥6.50 780 456 7.63 ५ 4६ 
7. विनिवेश 90.00 09 बे 240 ठ.73 7.दव 96३ 
8. अन्य पूँजी प्राप्ति. प044 8.65 628 553 7240 7.36 2.54 
कुल पूँजी प्राप्ति. 300.00 00 00 0000 20008 ॥20 ९३ ; उपज प्राप्ति 0000 ॥09 0% 0000 ।90 00 0000 ७७७ 


स्ोत: भारत सरकार, विषिल क्यों के अजट दस्तादेज। 
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गजस्व मे कमा का भरपाड़ कैंटाय सरकार ने निरतर उच्च पूजी प्राप्तियों 
जो पिछले 20 बषों के दागन जी,डी,पी, का 6 से 7 5 प्रतिशत तक रही, के जरिये 
की है। बाहरी सहायता अब सरकार के वित्त- पोषण का महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं रह गई 
है। लघु बचत प्राप्तियों बन जुटाने का काफी खर्चीला तरीका है, क्‍योंकि इनमे 
बचतकर्ना को काफी अधिक कर राहत प्राप्त होती है। लघु बच्चत प्राप्तियों का 75 
प्रतिशत अंश प्रारेशिकर सरकारें के गजम्व घाटे के वित्त-पोषण के लिए उपलब्ध 
छगया जाता के । यही कारण हे कि सन 979-2000 में प्रादेशिक सरकारो को 
लघु बचतों मे संबरधित प्राप्तियाँ तथा अग्रिम गशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था बद 
ऋर दी गई है |) 

मन के के दशक में व्यवस्था में आए दो बदलावों के कारण केंद्रीय 
सरकार के लिए ऋण लेना और भी महेंगा साजित हुआ | पहले, राजस्व घाटे के एक 
बढ़े भाग को भरपाई मोद्रिकीकरण के जरिये हो जाती थी (देखें तालिका-9), परतु 

अब सी नहीं है। यही ऋारण है कि राजस्व घाटे की ब्याज संबंधी कीमतें भी बढ 

गई हैं। दस, व्याज लगें के धिनियमीकरण के बाद सरकार द्वारा लिये गए ऋण पर 
देथ ब्याज दे बाजार दरों के बराबर हो गई हे, जबकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि 
तब ग्रेंक सन्‍्काए को बाजार दरों से कम दर पर ऋण मुहेया कराते थे 

पिछले 20 वर्षो से जारी 7न्च राजकोषीय घाटे के परिणाम तालिका-0 मे 
देखे जा मकते ४। कंद्रीय सरकार की ऋण संबंधी देनदारियाँ सन्‌ १980-85 मे 
कर शरजर्व का लगभग 30 प्रतिशत थी, जबकि अब बढ़कर 70 प्रतिशत तक हो 
गई हैं। बढ़ दिन अब दर नहीं, जब ऋण देनदारियाँ कर-राजस्व के बराबर हो 
जाएँगी। ऋषणों मे जुड़ी देनदारियों में बूद्धि के कारण राजस्व-घाटा सन्‌ 4980-85 
में गुजकोपीय साठ के अनुपात में 37 प्रतिशत रहने के बाद अब 50 प्रतिशत हो गया 
है। दूसरे शब्दों में कदा जा सकता है कि मौजूदा ऋणो का आधा भाग हमारे मौजुदा 
खर्चों पर डी व्थय हो रहा है। इस ब्रकार मौजूदा व्यय से कुछ हाथ नहीं लगनेवाला 
ओर भविष्य में भी ऋण संब्रषी देनदारियों का बढ़ना तब तक जारी रहेगा, जब तक 
इस स्थिति में भुधार के उपाय नहीं किए जाएँगे। 

केंद्रीय सरकार पिछले 20 वर्षो से निरंतर राजकोषीय घाटेबाली राजकोषीय 
व्यवस्था पर अमल कर रहो है। अस्सी के दशक के उत्तरार्ड्ध के दौरान यह घाटा 
अन्य वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया। सन्‌ 7990-94 मे देश के सामने आर्थिक 
संकट उत्पन्य हुआ राजकोषीय घाटे के स्तर में निरंतर वृद्धि के परिणाम कई रूपी 
में सामने आते है। शुम्य अथवा काफी कम बापसीवाली वित्तीय गतिविधियों को 
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ऋण के माध्यम से वित्त-पोषित करने से व्याज-भुगतान का आकार काफी बढ 
जाता है। इस गैर-उत्पादक चालू खर्च भी बढते हैं, जो राजस्त्र घाटे को अधिकाधिक 
ऊँचे स्तर तक धकेलते है, यानी और अधिक ऋण लेने की जरूरत यपड्ती है । दुसरे, 
राजस्व तथा व्यय का अधिकांश जब ऋण सबधी अदायमी में खर्च होने लगता रे 
तो सरकार की अन्य गतिविधियों प्रभावित होती हैं! इस प्रक्रिया में मामाजिक तथा! 
ढॉँचागत सुविधाओं के क्षेत्र में सरकारी पुँजीगत व्यय सर्वाधिक प्रभावित होता है : 
तालिका-9 
केंद्रीय सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का संरचनात्मक स्वम्दप तथा 
वित्त पोषण (जी.डी.पी. के प्रतिशत में) 


]980-985-990-]995-]995-4996-]997- 
8] 86 95 97 98 फ7. 98 


तल - अनत०+ लाने जार -..क्‍8 ० ६०-०ान-सनन पा डपापमनज. ५०७०७ »१-+-क हक 


१ कुल खर्च (क+ख) 5 20 १9 03 ॥7 6॥ 46 27 ॥5 78 5 57 6 39 
कर. राजस्व खर्च _१0 59 32 94 3,27 १2 99 2 93 १2.87 ॥2 74 
ख. पूँजी खर्च 460 609 433 928 285 2.70 365 

2. कुल प्राप्ति (क+ख) 9१0 १0,69 १0 93 0 45 0 39 १0.35 १04] 
क. राजस्व प्राप्ति. 9१0 १0.69 0 097 994 १0 27 १0.3 9.46 
ख. गैर क्रण पूँजी प्राप्ति 000 0.00 0.86 052 0]2 004 065 

3. सकल राजकोषीय 60 8.33 668 5.82 5.38 5,23 628 
घाय वित्त-पोषित 
क. घरेलू वित्त-पगोषण 5१6 7.78 5,959 5.5] 45] 4,979 62] 

अ. बाजार ऋण १9%7 १3.86 ॥77 2.70 2.96 १.57 230 
ब. अन्य देनदारी 4.37 3.89 2.94 254 ॥57 2,39 39] 
(0) लघु बचत 082 ॥64 १.20 ॥34 090 0,95 १73 
(॥) राज्य भविष्य 
निधि. 06 0.6 022 026 020 0,.8 034 
स. पारंपरिक घाटा 482 2.03 १.23 0.27 005 03 090 
ख बाहरी वित्त-पोषण 094 055 074 0.3१ 0.88 0.25 008 
पारंपरिक घाटा/घरेलू 


वित्त-पोषण (प्रतिशत) 35 29 26.04 2085 १0.66 0.63 20.58. 000 
झोत - भारत सरकार, विभिल वर्षो के बजट दस्तावेज 777"ए"एणएएा४४ 
भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा एवं वित्तीय, विभिन्‍न वर्ष । 
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तालिका १0 
केंद्रीय सरकार की बढ़ती ऋण सेवा का बोझ (980-2000) 
980- 985- 990- 995- 997- 998- 999- 
85 90 95 99 98 99 00 





के तौर पर 

कर-शजस्व के प्रतिशत 30.] 405 589 65.9 686 705 77 
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत 23.5 304 43.7 47.6 490 490 508 
कुल राजस्व के प्रतिशत 4.3 48,4 26.4 29.3 283 277 3१0 
कुल खर्च के प्रतिशत 43.3 १6.5 246 28.3 28.3 274 30 
जीडी.पी. के प्रतिशत 2.2 3.4 44 4.6 46 48 49 
राजस्व घाटा/ 

राजकोषीय घाटा प्रतिशत 77.0 320 48.0 50.0 - कल -- < ८ 


स्रोत भारत सरकार, विभिन्‍न वर्षों के बजट द॑स्तावेज | 


सार्वजनिक कणों के लगातार बढ़ते स्तर का प्रभाव शेष अर्थव्यवस्था पर 
भी पड़ता है। सरकार के घाटों का वित्त-पोषण करने की मजबूरी के कारण 
व्यावसायिक बैंकों की जमा राशियो पर चालू आरक्षित अनुपात (सी आर आर ) 
तथा वैधानिक तरलता अनुपाव (एस.एल आर ) का स्तर भी भारतीय रिजर्व बैक 
को ऊँचा बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार बैंकों को अपनी व्यावसायिक 
गतिविधियों मे परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे शेष अर्थव्यवस्था को अधिक 
ब्याज-द॑रं झेलनी पडती हैं। इसके अलावा सरकार के सपूर्ण वित्तीय क्षेत्र, जैसे-- 
लघु बचतों, बीमा आदि से संसाधन जुटाने की कवायद के कारण राजकोषीय 
घाटे के उच्च स्तर से वित्तीय क्षेत्र में लागू सुधारों की राह मे भी अड़चन आती 
है। इस परिदृश्य में त्तो 7 प्रतिशत से अधिक की विकास-दर को सभावना ही 
नही है। यह विकास-दर जी.डी.पी के 30 प्रतिशत के बराबर निवेश स्तर प्राप्त 
करने पर ही संभव है। इसके लिए सार्वजनिक बचत तथा निवेश को और अधिक 
बढ़ाने की जरूरत है। 


प्रादेशिक सरकारों की निगड़ती चित्तीय स्थिति 
प्रादेशिक सरकारों के बिगड़ते आर्थिक हालात का जायजा लेने से पहले 
उनके दायित्वों को जानना जरूरी हैं। सामाजिक सेवाओं के प्रावधान से जुडे 
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अधिकाश सार्वजनिक खर्च की जिम्मदारा राज्यो की ही हांठ! है , प्रादशिक सरकार 
दूरसचार, नागरिक-उड्डयन, रेलवे तथा प्रमुख बदरगाहों को छोड़कर अधिकाश 
ढॉचागत सेवाओं को जुटाती है । कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनकी होती है | 
इस लिहाज से राज्यों द्वारा निवेश करने की क्षमता में कमी से मानव - विकास आर 
अतत, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आधिक 
विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

केंद्र की ही तर्ज यर राज्यों के कुल खर्चो में भी सन 980 के दशक मे पृद्धि 
हुई। 980-85 मे इनका स्तर जी डी पी का १6 प्रतिशत रहने के बाद सन्‌ 4935 - 
90 मे 7 3 प्रतिशत तक हो गया (देखें तालिका-१3) | अलबत्ता अगले दशक मे 
इसमे गिरावट आई और इस दशक के अंतिम वर्षो मे यह ऑकड़ा 6 5 पलिशत हो 
गया। केंद्रीय सरकार की ही तरह राज्यो का भी पूँजीगत खर्च अस्सी के दशक मे 
जी डी.पी का 5 प्रतिशत रहा और अब घटकर लगभग 3 प्रतिशत हो गया है ; जहाँ 
शक ओर अस्सी के दशक के आरंभिक वर्षो में राजस्व और परजीगत रार्च का 
अनुपात 70 , 30 रहा, वहीं अब यह 83.77 हो गया हैं। गज्यों के पैजीगत खर्च 
में अस्सी के दशक के अंतिम वर्षो में भी गिरावट टेखी गई। इन सरकागे का भी 
मुख्य समस्या बढ़ती ऋण-अदायगों को लेकर थी, जो अस्मी के दशक के शुरू आती 
वर्षो में जी.डी.पी का 09 प्रतिशत रही और अब 2 3 प्रतिणत हो गठ है। शमी 
प्रकार अन्य निर्धारित व्यय, जेसे-पंशन आदि भो बढ़ पढे है। इन संत्रक्ता नतीया 
यह निकला है कि कुल खर्चो मे गिरावट और गैर विकासात्मक खर्चों मे वृद्धि 
कारण प्रादेशिक सरकारों की उत्पादक गतिविधियों मे निवेश का द्मता प्रभावित 
हुई है। 

गौसलब है कि केंद्र की तुलना में राज्यों ने कर के क्षेत्र मे बेल्तर प्रदशन 
किया है। सन्‌ 980 के दशक के अंतिम वर्षों में राज्यों क्रा कर रामस्त् 
जी डी पी. का 57 प्रतिशत रहा, जो अब बढ़कर 'लगभग 6 प्रतिशत हो गया हैं 
(देखे तालिका-१2)। केंद्रीय करो में उनकी हिस्सेदारी भी स्थिर बनी हुई 
इस प्रकार केंद्रीय सरकार को तरह राज्यों के कर-राजस्थ भ॑ कभी नहीं हर्ट है 
इसके उलट गैर कर-राजस्व (प्रयोगकर्ता शुल्क + शाज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों 
से प्राप्ति) में गिरावट आई। नब्बे के दशक मे ऋण संबंधी देनदारियों नथा अन्य 
गैर-विकासात्मक खर्चों में बढ़ोतरी के कारण राण्यो का गजम्ध व्यय और 
राजस्व घाटा बढ़ा है। इसके कारण राज्यों के योजनागत खर्चों पर प्रतिकूल असर 
पडा है। 
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जीडीपी. का प्रतिशत 
॥ राजस्व प्राप्ति (क+ख) १ 5 


के कर-राजस्व 76 
राज्य कर से 
प्राप्त राजस्व 5१ 
केद्रीय करों में 
हिस्सा 782. 
ख गैर कर-राजस्व 3.9 
2 पूँजीगत प्राप्ति 4] 
केंद्रीय ऋण 2.3 
ऋण वसूली 04 
अन्य प्राप्ति १5 
कुल राजस्व (+2) 56 
कुल राजस्व का प्रतिशत 
] राजस्व प्राप्ति (क+ख) 73 7 
'क. कर-राजस्व 48 & 
राज्य कर से 
प्राप्त राजस्व 325 
केंद्रीय करों में 
हिस्सा 6 2 


ख. गैर कर-राजस्व 25.7 
2. पुँजीगत प्राप्ति 26 3 
केंद्रीय ऋण ।4 6 

ऋण वसूली 24 

अन्य प्राप्ति 9.3 


तालिका 2 
प्रादेशिक सरकारों के कुल राजस्व का स्वरूप (980-2000) 
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हि । 


अस्सी के दशक की शुरुआत से ही राज्यों की छित्तीय स्थिति में काफी 
गिरावट दिखने लगी थी। परिणामस्वरूप केद्र की तुलना में उनका योजनागत खर्च 
सबंधी विकास सुस्त हुआ (देखें तालिका-3) । इससे सामाजिक तथा ढाँचागत तत्न 
में निवेश की राज्यों की क्षमता प्रभावित हुई। 





तालिका-3 
योजना व्यय में राज्यों का अंश (95-2002) 
“पजना केंद्र (प्रतिशत)... गज्य (प्रतिशत) (प्रतिशत) गज्य (प्रतिशत) 
पहली (95१-56) 36 ह्व 
दूसरी (956-6॥) 54 ब6 
तीसरी (॥96-66) 49 द्रत 
वार्षिक (965-69) ठग 9 
चौथी (969-74) 50 50 
पॉसदी (974-79) 48 52 
वार्षिक (979-80) 46 द्रव 
छठी. (१980-85) 53 व 
सातवी (॥985-90) 59 4१ 
आठवी (992-97) 62 38 
नोवीं (997-2002) 58 42 


नोट - प्रथम से सातवी योजना तक वाम्तविक आठवीं योजना * शनुमानित नौ सोजना सभाजिन। 
ग्लोत प्रथम पत्रवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक अमगेश बागी शा अन्य (।००? ग्री) 
आठवीं तथा नौवीं पच्रवर्धीय योजना योजना आयोग (998॥ 

मौजूदा योजनागत प्रणाली के अंतर्गत क्ेद्रीय सरकार एक गेसी कित्तीय 
एजेंसी के रूप में उभरी है, जो जनता से अलग- अलग तरीकों मे ऋण जुशाकर केंद्र 
तथा राज्यों के स्तरों पर योजनागत खर्चो का वित्त-पोषण करती है। इस व्यवस्था मे 
परियोजनाओं के औचित्य तथा उनकी वित्तीय कीमतों के बीच कोई तालमेल नहीं 
है। राज्यों को दी जानेवाली योजनागत खर्च संबंधी केंद्रीय सहायता के लिए 
गाड़गिल फार्मूला, जिसके तहत राज्यों द्वारा किए जानेबाले व्यय की समीक्षा के 
बगैर ही उन्हें 70 प्रतिशत तक ऋण दिया जाता है, लागू करने के बाद बिच -पोषण 
के संसाधनों और उनके समुचित इस्तेमाल के संपर्क-सत्र पूरी तरह समाप्त हो गए 
हैं। विभिन वित्त आयोगों ने राज्यों द्वारा सार्वजनिक तथा निर्जी संसाधनों के लिए 
वित्त-पोषण मे भेदभाव नहीं रखनेवाली इस व्यवस्था के टिकाऊ ने होने के मारे में 


92 जे भारतोेय अर्थनाति # 


टिप्पणिया का ह इन सबका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रकार के निवेशा पे 
प्राप्त होनेवाले लाभ काफी कम है! 

मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रादेशिक सरकारे योजना आयोग के गाडगिल 
फार्मूला के अनुसार केंद्रीय सरकार से ऋण लेती है। इन सरकारो द्वारा बाजारों से 
लिये जानेबवाले ऋणों के मामले में भी केंद्रीय सरकार के निर्देश लागू होते है और 
भारतीय रिजर्व बैंक भी विभिन्‍न राज्यों के लिए समान ब्याज-दर पर ऋण जुटाता 
है | इस प्रकार उनके ऋणों को उनकी ऋण अदायगी की क्षमता से नही जोड़ा जाता | 
दूसरे, ऋण अदायगी संबंधी भुगतान की व्यवस्था उनके बजट में कर दी जाती है । 
ऐसा करते समय उन परियोजनाओं को सफलता या अन्य स्थितियों पर बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया जाता, जिनके लिए ऋण के जरिये सस्ाधन जुटाए जाते हैं। अब 
तक ऋण अदावगी के मामले मे सभी राज्यों का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है, परंतु इन 
भुगतानों के चलते चालू खर्चो का पर्याप्त स्तर बनाए रखने या नए निवेश करने की 
उनकी क्षमता प्रभावित हुई है। दरअसल, राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य और ऋण 
जुटाने की क्षमता के बीच कोई सबंध नहीं रहने के कारण वित्तीय क्षेत्र में गैर- 
जिम्मेदार साबित हुए है ओर प्रयोगकर्ता शुल्क को लोकप्रिय जनभावनाओं के 
आधार पर तय करते है। 

सिद्धांत रूप मे ठेखा जाए तो सार्वजनिक सामान पर किए जानेवाले निवेश 
से अधिक कर -राजस्व मिलना चाहिए, जबकि निजी सामान पर निवेश से सार्वजनिक 
सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क के जरिये अधिक राजस्व प्राप्त होना चाहिए। ऐसा 
ही ग्रादेशिक सरकार के म्तर पर भी होगा। राज्य स्तर पर ज्यादातर सार्वजनिक धन 
बिजली बोर्डों के जरिये बिजली-उत्पादन, वितरण और पोषण पर तथा राज्य सडक 
निगमों, शहरी खुनियादी सेवा के विकास के लिए शहरी विकास प्राधिकरणो, 
सिचाई, आवास आदि गदों पर खर्च हो रहा है। इसमें सिंचाई को छोड़कर बाकी 
ज्यादातर गतिविधियों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। 
राज्य स्तर पर सिंचाई सुविधाओं का सचालन सरकार के सिंचाई विभाग करते हैं। 
अगर ये उपक्रम अपनी सेवाओं के बदले में समुचित आर्थिक मूल्य लेते तो वे लाभ 
ऋमाकर सरकार को दे सकते थे और अपना ऋण खुद निपटा सकते थे, लेकिन 
वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम न तो लाभ कमा पा रहे हैं और न ही अपने कर्ज 
को उतार पा रहे हैं! और तो और ये उपक्रम अपनी सेवाओ के विस्तार के लिए 
आंतरिक संसाधन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। 

तालिका-१4 में यह स्पष्ट है कि जिसमे छर्ठी, सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय 
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$ भारताय अर्थनीति के 


योजना और नौवी पंचवर्षीय योजना के शुरू के 2 साल की राज्य योजना के वित्तीय 
आऑकडे दिए गए है| राज्य योजनाओ के लिए मौजूदा राजस्व का अधिशेष योगदाम 
छठी पचवर्षीय योजना में 40 प्रतिशत के ऊँचे आँकड़े पर था, जो आठवीं योजना 
में शून्य से कम के स्तर पर आ गया। इसी तरह इस पूरी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमों का योगदान लगातार नकारात्मक रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि प्रादेशिक सरकारों की उधारी लगातार बढ़ती गई है । यह उधारी छठी योजना मे 
गज्य योजना के कुल संसाधन का 34 प्रतिशत हुआ करती थी, जो आठवीं योजना 
में बढ़कर 50 प्रतिशत से ऊपर जा पहुँची। इसी अनुपात में केद्रीय सहायता का 
हिस्सा भी बढ़ा है। यह छठी योजना में 37 प्रतिशत था, जो आठवीं योजना मे 
बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। 

नौदीं योजना मे स्थिति और भी खराब हो गई है। उधारी की इस प्रवृत्ति के 
कारण बाजार की उधारी में भी इजाफा हो रहा है | पिछले कुछ साल में बाजार की 
उधारी तेजी से बढ़ी है। 

प्रादेशिक सरकारो की बिगड़ती वित्तीय स्थिति तालिका-१5 से स्पष्ट है। 
अस्पी के दशक में सकल राजकोबीय घाटे के अनुपात में पूँजी परिव्यय 62 
प्रतिशत था, जो अब 50 प्रतिशत से भी नीचे चला गया है। फलस्वरूप प्रादेशिक 
सरकारों की उधारी अब ज्यादा से ज्यादा पूँजीगत खर्चो के बजाय राजस्व खर्चो पर 
हो रही है | इससे आनेवाले वर्षों में वित्तीय स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर 
मौजूदा व्यवस्था को नहीं बदला गया तो निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन लगातार 
सिमटते जाएँगे। 


तालिका-45 
राज्य सरकारों के चुनींदा राजकोषीय अनुपात (१985-98) 
वर्ष पूंजीगत व्यय/. ब्याज भुगतान/ राजस्व घाटा/ 
सकल राजकोषीय राजस्व सकल राजकोषीय 
घाटा खर्च घाटा 
(प्रतिशत) (प्रतिशत) (प्रतिशत) 
985-90 62.4 १0.8 प्रा 
3990-95 55.3 १3.6 24.6 


996-98 47.5 5.8 35.8 
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक का फरवरी 998 बुलेटिन। पूरक . राज्य सरकारों के वित्त। 
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सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जो राज्य बेहतर और जिम्मेदाराना 
शजकोषीय प्रदर्शन करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन अब 
ऐसी स्थिति नहीं रही है। राजकोबीय समस्या अब समस्त राज्यों की समस्या बन गई 
है। सन्‌ 998-99 के वित्त वर्ष मे कर्नाटक्ष को छोड़कर बाको मभी राज्यों की 
स्थिति नकारात्मक पाई गई। पश्चिम बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों में सार्वजनिक 
उधारी उनकी कुल योजना राशि से ऊपर निकल गई। 
मुख्य मुद्दे 

भारत मे प्रादेशिक सरकारों की निवेश व्यवस्था टिकाऊ नहीं हे। थह 
समस्या मुख्य रूप से इसलिए पैदा हुई है, क्योंकि उधारी और पूँजीगत निवेश के 
खर्च के इस्तेमाल के बीच कोई तालमेल नहीं है। यह स्थिति निइंबनापूर्ण # 
क्योंकि भारत मे केद्रीय सरकार के समुचित नियत्रण में प्रादेशिक मग्कागे की 
वित्तीय सेहत दुरुस्त रखने की व्यवस्था की गई थी। प्रादेशिक सरकागे को घाटे की 
वित्तीय गतिविधियाँ चलाने की छूट नहीं दी गई और अतिरिक्त लिस उपलब्ध हाने 
की समस्या खड़ी हो गई। 

प्रादेशिक सरकारों पर उधारी के बारे में थोपी गई सीमाओं के कारण और 
खर्च की मॉग के दबाव में उन सरकारों मे सार्वजनिक उपक्रमों के जरिये उरी लेने 
की प्रवृत्ति प्रादेशिक सरकारें ब्राजार से भी सीधे उधार ले रही हैं। हाल तक 
प्रादेशिक सरकारों की गारंटियाँ बाजार से पर्याप्त उधारी के लिए सक्षम थीं, लेकिन 
इन गारटियों के बढने से उधार देनेवाली संस्थाएँ अब इन गारंटियों को निश्वमनीयता 
पर सवाल खड़े करने लगी हैं | उधारदाताओं से यह माँग भी की जाने लगी है कि 
प्रादेशिक सरकारें अपनी खास ऋण रेटिंग भी तय करें। इस कदम का उद्देश्य 
प्रादेशिक सरकारों को कुल देनदारियों को पारदर्शी बनाना है; 

जिन समस्याओं का जिक्र ऊपर किया गया है, उनसे स्पष्ट है कि ये कदम 
व्यवस्था के दोनों सिरों पर उठाने होंगे। निजी वस्तुओं पर नियेश के प्रावधान का 
समुचित उपभोक्ता शुल्क से जोड़ना होगा। अभी ममस्या यह है कि झधारी प्षमता 
और उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण राजनीतिक स्तर पर हो रहा है। आशा है कि 
आगर सप्ताधन जुटाने की क्षमता किसी निकाय की वित्तीय स्थिति पर निर्भर हो तो 
उससे उपभोक्ता शुल्क के मामले मे राजनीतिक सोच में भी बदलाब आएगा। 

सार्वजनिक वस्तुओं पर निवेश के लिए संसाधन जुटाने के लिए यह खेहता 
होगा कि प्रादेशिक सरकारों की ऋण साख तथ हो, ताकि उनकी उधारी चने की 
क्षमता राज्य की वित्तीय स्थिति पर आधारित हो। नीति-नियामकी को संकेत देने 
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की समुचित व्यवस्था से प्रादेशिक सरकारो की वित्तीय स्थिति ठीक करने मे 
आमश्चानी होगी। 


उच्च विकास-दर हासिल करने के लिए संबंधित प्रमुख मुद्दे 

हम देख चुके है कि केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों-दोनों की मौजूदा 
वित्तीय स्थिति डॉवॉडोल है और इससे आर्थिक बिकास-दर को गंभीर खतरा है। 

व्यायक पैमाने पर यह माना जा रहा है कि वित्तीय स्थिति बेहतर नही है 
लेकिन इसके खतरों को ठीक से महसूस नही किया गया है। केद्र और राज्यों का 
कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के करीब १0 प्रतिशत पर पहुँच चुका 
ह। इसका अर्श यह हे कि केद्रीय और प्रादेशिक सरकारे कुल मिलाकर प्रतिवर्ष 
गष्ट्रीय आमदनी का १0 प्रतिशत उधार ले रही हैं । 
विक्रास-चर 

इन संसाधनों का लगभग आधा हिस्सा वेतन आदि की अदायमी जैसे खर्च 
पर लगाया जा रहा जहै। अगर ऐसा ही क्रम चलता रहा तो एक दिन नाबत यह आएगी 
कि उधारी का सारा धन इन्हीं खर्चो पर लगेगा और निवेश के लिए कुछ नहीं 
बचेगा। सार्वजनिक निवेश में कटौती की रफ्तार को देखते हुए निजी निवेश भी 
स्थायी नहीं रहेगा | इन सबका असर विकास-दर पर होना निश्चित ही है | विकास- 
दर घटते जाने से शजकोदीय स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। 

इस तरह की राजकोपीय गैर-जिम्मेदारी के कुछ चिह्न ब्राजील के सन्‌ 
१998 के संकट में ठेख्ने जा सकते हैं। तब ब्राजील के राज्य वहाँ की सघीय सरकार 
की देनदारियाँ नहीं चुका पाए थे। इससे ब्राजील की ऋण साख बेहद गिर गई और 
उसे मुद्रा का अवमृल्यन करना पड़ा। नीतिगत सुधार के आपात उपाय भी ब्राजील 
को करने पढ़े । 

तकनीकी तौर पर देखा जाए तो भारत के कुछ राज्य केंद्र की अदायगी में 
चुक कर रहे हैं। इस स्थिति को पाटने के लिए केद्र को कई तरह के समायोजन 
करने पड़ रहे हैं । अगर केंद्रीय स्तर पर राजकोबीय घाटे पर काबु नहीं पाया गया तो 
केंद्र की उधारी बढ़ेगी, जिससे ब्याज-दरें सख्त होंगी । इसका असर औद्योगिक और 
कुल मिलाकर आर्थिक विकास-दर पर पड़ेगा। देश के भुगतान-सतुलन की बाह्य 
स्थिति कुल मिलाकर नियय॑त्रण में है। सन्‌ 799 के बाद से ही विदेशी कर्जों पर 
कडी निगरानी है। इस समय की जरूरतों के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार की 
स्थिति भी पर्याप्त से अधिक है। इसके बावजूद पिछले वर्ष अतरराष्ट्रीय साख 
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निर्धारण एजेंसियों ने भारत की साख कम करके आँकी | इसका कारण यह रहा कि 
जे राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने के बारे मे उठाए गए करदर्मो से मंतृष्ट नही थे। 

उच्च विकास-दर हासिल करने के लिए सभी मोरचों पर ठोस कदम उठाने 
की जरूरत है। लोक स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोषण आदि मर्दों में सुधार के लिए 
प्रमुख प्रावधान करने होंगे। जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं का मवाल है, मड़कों 
रेल यातायात, बंदरगाहों, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन तथा शहरी सुकिधाओं 
पर खास ध्यान देना होगा। इसमें निजी निवेश की अहम भूमिका होगी। 

जिन क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए आसानी है, वहाँ भी सार्बजनिक निवेश 
को जारी रखना होगा। आर्थिक विकास की दा बढ़ने के हिसाब से औद्योगिकीकृत 
शहरीकरण भी बढ़ेगा। ऐसे मे शहर की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खास 
ध्यान देना होगा। हमारे शहरों और कम्नबो में बुनियादी सुत्रिधा ओ का अभाव कई 
सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रहा है। इससे आंतरिक सुरक्षा पर खर्च भी बढ़ना 
है। लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति मजबूत रखने की दृष्टि से भी इन मदो पर 
निवेश करना बेहतर है। 

ऐसी स्थिति मे क्या करना चाहिए ? राजकोपीय सुधारों का मुख्य जोर ऋण- 
सेवाओं की अदायगी कम करने पर देना होगा। सार्वजनिक ऋणों को कम करके 
और राजस्व बढ़ाकर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कर “दी बढ़ाकर 
राजस्व बढ़ाना न तो वॉछनीय है और न ही व्यावहारिक ! कर- आधार बढ़ाऋए ओर 
कर-वसूली को कारगर बनाकर ही राजस्व बढ़ाता श्रेयस्का है। कुल राजस्व बढ़ाने 
के लिए--१ कर-आधार बढ़ाना होगा, 2. सभी गैर- प्राथमिकतावाली वस्तु ओ पर 
उपभोक्‍ता शुल्क लगाना होगा, 3 निजीकरण की दिशा में व्यापक ओर साहसिक 
कदम उठाने होंगे। 
कर-आधार का चिस्‍लार 

सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से सन्‌ 4990 में प्रत्यक्ष करों की वसली मे 
गिरावट आई। आर्थिक उदारीकरण के कारण कस्टम शुल्क में कमी आने से कर - 
संग्रह भी कम होने और आनेवाले वर्षों में शुल्क-दो घटने की संभावना है। ऐसी 
स्थिति मे परोक्ष करों की वसूली में तेजी केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क की वसूली 
से ही आ सकती है। सकल विकास में कृषि का अंश घटने के साथ राजम्थ में 
बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र कुल मिलाकर टैक्स के दायरे से मुक्त है । 
सच तो यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा सन्‌ 980- 8। के 40 
प्रतिशत से घटकर अब 26 प्रतिशत पर आ गया है । इसी हिसाब से दूसरे क्षेत्रों करा 
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हिस्सा 24 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है और सेवा क्षेत्र का अंशदान 36 
प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है! भविष्य मे भी कृषि का हिस्सा घटने और 
मेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ने की पूरी सभावना है। 

इस स्थिति को देखते हुए कर-राजस्व बढ़ाने की खातिर सेवा क्षेत्र पर 
परोक्ष-कर लगाना जरूरी है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मूल्य आधारित-कर 
लगाकर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता हैं। 
उपभणभोक्‍तता शुल्च5 का महत््य 

सार्वजनिक निवेश का एक बढ़ा हिस्सा लोकसेवाओं के प्रावधान मे है। इन 
सगदनों का ढाँचा इस तरह तैयार किया गया है कि जनता उनकी सेवाओं के बदले 
कोई शुल्क नहीं देने की आदी हो गई है । बिजली, पानी, सिंचाई और परिवहन की 
सुविधाएँ इसमें शामिल हैं। वित्त मत्रालय के एक आकलन के अनुसार, ऐसे गैर- 
प्राथमिकतावाले क्षेत्रों पर सरकार सकल घरेलू उत्पाद का १0.5 प्रतिशत अधिक 
परोक्ष सब्सिडी दे रहीं है। बिजली के मामले में ही 25 हजार करोड रुपए का 
सालाना घाटा उठाना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि जनसेवाओं का 
समुचित मृल्य नहीं लिया जा रहा है । आँकडों से स्पष्ट है कि सरकारी खर्च के बोझ 
का मूल कारण बेनन नहीं है। अन्य कारणों से सरकारी तत्र मे कटौती करना जरूरी 
हो सकता है, लेकिन इससे खर्च में कटौती कुछ ज्यादा नहीं होगी! 

अगर आम जनता इन सेवाओ का मूल्य नहीं चुकाने की आदी हो गई है तो 
इसके दो प्रमुख कारण हैं। यह मान लिया गया है कि ये सेवाएँ सरकार देती है। 
लिहाजा इनका मृल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। दूसरे, इन सेवाओं का स्तर इतना 
ख़राब है कि लोग समूचित सेवा शुल्क देने का मन नहीं बना पाते । यह ऐसा दुष्चक्र 
है, जिसे तत्काल तोड़ने की जरूरत है। सेवाओं पर उपभोक्ता शुल्क बढ़ाने के 
साध-साथ इन सेवाओं के स्तर में भी सुधार करने होंगे। सेवाओं की कुशलता 
बढ़ेगी तो उपभोक्ता शुल्क में भी कमी आने को संभावना है । 

सरकार को उधारी से किए जानेवाले निवेश से फायदे होंगे, तभी देश की 
वित्तीय सेहत ठीक की जा सकेगी। 

याद सरकार को उसके द्वारा किए गए निवेश पर आय होगी, तभी वित्तोय 
स्थिति स्वस्थ होगी, क्योंकि सरकार यह निवेश उधारी के धन से करती है। 
सेवाओं पर समुचित शुल्क नहीं लगाने के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि देश 
की गरीब जनता इन जरूरी सेब्राओ का उपयोग कैसे कर पाएगी, लेकिन व्यवहार 
मे इस तर्क में कोई दम नहीं है कि गरीब इन सेवाओं के लिए उचित भुगतान नहीं 
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कर सकते हैं । वास्तव मे समाज का समृद्ध तबका इन सेवाओं का ज्यादा इम्तेमाल 
करता है। उदाहरण के तौर पर-गाँवों मे कम से कम 60 प्रतिशत घरों में और 
शहरों मे करीब 20 प्रतिशत घरों मे बिजली के कनेक्शन नहीं हैँ। यहाँ तक कि 
शहरों में भी केवल 60 प्रतिशत घरो में ही पानी की टोटियों है। इससे भी क्रम 
घरो में भीतर ही शौचालय की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुनियादी 
सुविधाओं के लिए दी जा रही सब्सिडी गरीबों तक नहीं पहुँच रही है। इससे यह 
साबित होता है कि गरीबों के कल्याण-कार्बो को प्रभावित किए बिना उपयुवत 
शुल्क लगाया जा सकता है। वास्तव में सचाई यह ह॑ कि ऊँचे तबके से यदि पुरी 
वसूली प्राप्त की जा सके तो गरीबों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करने की 
अच्छी संभावनाएँ बन जाएँगी। 

केद्रीय और प्रादेशिक सरकारों-दोनों की बित्तीय स्थिति में सुधार लाया 
जा सकता है। यदि जरूरी सुधार कर लिया जाए तो 5 वर्ष के भीतर ही यह काम 
किया जा सकता है। इसके बाद ही ये दोनों सग्कार सामाजिक और भोतिक 
सुविधाओं के क्षेत्र में उपयुक्त निवेश कर सकेंगी, जो सामाजिक न्याय, भार्थिक 
वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक्ष है; लेकिन थ सूधार कार्य केवल 
घोषणाओं के जरिये नही किए जा मकते है। इनके लिए अनुसंधान, जन- जागरण, 
लोकशिक्षा आदि की आवश्यकता है। केद्रीय सग्कार को इस प्रकार के अभियान 
का नेतृत्व करना चाहिए और प्रादेशिक सरकारें का 'वी उनके साथ तालमल नथा 
सहमति कायम कर इस अभियान म॑ शामिल करना चाहिए। उन्हें भी स्थानीय 
निकायों के जरिये यह काम करना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि जब तक 
सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार और क्षमता का विस्तार नहीं होगा, नब तक सेवाओं 
के ऊँचे शुल्क के लिए स्वीकार्य वातावरण बनाना मुश्किल होगा। इन सब बाती के 
लिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सूधार लाने होंगे। 

विभिन्‍न सेवाओ के उपयोग शुल्क में वृद्धि स भविष्य में बजट में लाभ हां 
होगा। इसके लिए प्रक्रिया में कहा बदलाव लाना होगा और वाॉकित परिणाय हासिल 
करने में समय लगेगा। सरकार को मूलभूत सुविधाओं के हर क्षेत्र का परीक्षण 
नजदीक से करना होगा और प्रत्येक क्षेत्र मे आर्थिक लागत लगाने के बारे में 
चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा। इस सबंध मे स्थतंत्र नियामक प्राधिकरणों की 
नियुक्ति से पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने से बचा जा सकेगा; लेकिन यह 
प्रक्रिया तभी सफल होगी, जब नियामक प्राधरिकरणों को स्वतत्र स्वरूप दिया जाए 
और अफसरशाही तथा राजनीतिक संस्थाएँ प्राधिकरणों के स्वतंत्र स्वरूप का सम्मान 
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करे ; इस प्रकार क कुछ नियामक प्राधिकरणो का गठन पहले भा हो चुका है 
उम्मीद है कि नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। अनुभवी लोगो और विशेषज्ञों की 
नियुक्ति कर इन प्राधिकरणों को मजब्बुत बनाया जाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से 
काम करने दिया जाना चाहिए। यह पूरा अभियान समयबद्ध होना चाहिए। 

देश की विनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए हम 5 वर्ष से अधिक समय 
उक्क प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं । इस स्थिति के मध्यकालिक उपायों के तौर पर ऋक्ष्ण 
'चुकाकर संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये संसाधन निजीकरण से ही प्राप्त 
किए जा मकते है। 
नमिजीकरण 

सार्वजनिक उधारी को अदायमी के लिए अथाह पूँजी संसाधनों को जरूरत 
है। केंद्रीय और ग्रादेशिक दोनों--स्तरों पर साहसी और व्यापक निजीकरण से ये 
सम्ाधन जुटाए जा सकते हैं। अब पुरानी मान्यताएँ त्यागकर सामरिक महत्त्व के 
सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में निजीकरण करने का समय आ 
गया है। इस कार्यक्रम को विनिवश से अलग रखना चाहिए! विनिवेश की प्रक्रिया 
आधे-ऊअधूरे मन मे चलाई गई है। विनिवेश के उद्देश्यों मे अस्पष्टता को वजह से 
ऐसा हुआ है | 

प जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र का जो विचार दिया था, वह बाद 
के वर्षों में अलग हो रास्ते पर चल निकला सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में नेहरू को 
अवधारणा अर्थव्यवस्था को बेहद ऊँचाई पर ले जाने की थी, अतल गहराई में ले 
जाने की नहीँ। उस समय निजी क्षेत्र को अपर्थाप्त समझा गया था और सार्वजनिक 
क्षेत्र से उम्मीद की गई थी कि वह अर्थव्यवस्था में अधिक कार्यकुशलता लाएगा। 
यह माना गया था कि कार्यक्रुशल सार्वजनिक क्षेत्र अथाह ससाधन जुटाने में 
सहायक सिद्ध होगा, लेकिन हुआ उसका उलटा। हालाँकि यह मानना होगा कि 
दाँचागत मामलो और भारी उद्योगों में सार्वजनिक उपक्रमों को अहम भूमिका है। 

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उच्च निवेश एवं उच्च विकास-दर हासिल 
करने के लिए व्यापक शेयर भागीदारी की जरूरत होगी। सरकार के पास इतने 
संसाधन नहीं हैं कि वह उच्च विकास-दर सुनिश्चित कर सके। व्यापार खोलने 
और पहले आरक्षित माने जानेवालें सार्वजनिक उपक्रमों को अनारक्षित करने तथा 
विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण करने से प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे 
प्रतिस्पर्धी वातावरण में मुक्त माहौल और लचीलेपन की जरूरत होती है; वह 
सरकारी बंदिशों से बाधित होती है! 
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सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में स्थिति एकदम स्पष्ट 
होनी चाहिए। यह कदम उठाना सिर्फ संसाधन जुटाने के लिए ही जरूरी नहीं, 
बल्कि इन उपक्रमो की दीर्घायु के लिए भी आवश्यक है | ये उपक्रम आगे चलकर 
भारत की बहुराष्ट्रीय कपनियों का रूप ले सकते हैं। इन उपक्रमो को सरकारी 
बेड़ियों से मुक्त किया जाना चाहिए। 

अब यह साफ है कि विनिवेश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सफल नहीं हुई 
है। विनिवेश के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं। यह प्रक्रिया नौकरशाही के शिकंजे मे हे 
और विनिवेश के लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाए हैं। निजीकरण को प्रक्रिया सामान्य ढग 
से नहीं चलाई जा सकती | यह भी स्पष्ट है कि साहसी दृष्टिकोण अपनाना भी 
आसान नहीं है। 

सबसे पहले सरकार को निजीकरण के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए आम 
सहमति के प्रयास करने होंगे। पहला उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि थे उपक्रम 
इतने मजबूत हों कि प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हुए प्रगति कर सके और देश की 
वित्तीय स्थिति में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकें | यह सब घोषणाओं से सभव नहीं 
है। इसके लिए राजनीतिक और नौकरशाही--दोनों स्तरों पर प्रक्रियागत परिवर्तनों 
की आवश्यकता है, लेकिन अब समय नहीं है और समस्या का सामना करने का 
वक्‍त आ गया है ! 

निजीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त होनेवाले धन का इस्तेमाल मौजूदा खर्च 
उठाने के लिए कतई नहीं किया जाना 'चाहिए। इनका इस्तेमाल विशेष रूप से 
सार्वजनिक ऋण चुकाने में ही किया जाना चाहिए, ताकि ब्याज का बोझ लगातार 
बटता चला जाए। निजीकरण के परिणाम अतीत के सार्वजनिक निबेश से ग्राप्त 
होगे। भविष्य में सार्वजनिक निवेश कैसे सुमिश्चित किया जाए, ताकि सरकार को 
वित्तीय स्थिति के सुधार करने मे मदद मिलती रहे--यह भी अहम सवाल है। मुझे 
लगता है कि सार्वजनिक निवेश के पूरे तंत्र की योजना-प्रक्रिया पर नए सिरे से 
विचार करने कौ जरूरत है | मौजूदा प्रक्रिया में हर स्तर पर जवाबदेही का अभाव 
झलकता है। निवेश के मौके से निवेश के निर्णय बेहद दूर है। केद्रीय सरकार एक 
विशाल वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करती है। बढ़ जनता में संसाधन उधार 
लेती है और उन्हें कुछ परपराओं एब फॉर्मुलों के आधार पर ग्रादेशिक सरकारों तथा 
अन्य निकायों को देती है। प्रादेशिक सरकारें इन संसाधनों को सरकारी सगठनों को 
मुहैया कराती हैं। ये संसाधन प्रदर्शन-आधारित नहीं हैं। यह भी सुनिश्चित नही 
किया जाता कि इन संसाधनों का कोर्ड फायद[ बापस मिलेगा या नहीं । यह तंत्र अब 
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व्यावहारिक नही रह गया है। इस बारे में नए दृष्टिकोण की जरूरत है। 
देश का दीर्घावधि विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास-दर 
मे निरंतर तेजी आनी चाहिए। इस मार्ग की सबसे बड़ी अड़चन यह है कि ढाँचागत 
क्षेत्र मे सार्वजनिक निवेश हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे केंद्रीय और 
प्रादेशिक सरकारों की वित्तीय सेहत डाँवॉडोल हो रही है। कर-राजस्व में गतिशीलता 
के अलाबा यह भी आवश्यक है कि सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता 
शुल्क में सुधार किया जाए और निजीकरण के लिए नए कार्यक्रम अपनाएं जाएँ। 
इन कदमों के अभाव में राजकोपीय हालत और भी बदतर होती जाएगी और निकट 
भविष्य में ही आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। 
[] 


# पारतीय अर्थनौत्ति # 0 


भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा 
कुछ झलकियाँ 


>>के.सी धत 


पिछले कुछ समय से ऐसी आशका जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था मे 
पिछले राजकोषीय वर्ष में तेजी के बाद अब फिर मंदी आ रही है और यह भी कि 
नौवीं योजना के लक्ष्यों को हासिल करना शायद संभव न हो सी.एम ओ द्वारा इस 
राजकोषीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए जी डी.पी के आकलन तथा औद्योगिक 
उत्पाद के सूचकाक से भी इस दृष्टिकोण को समर्थन मिलता हैं। हालाँकि योजना 
आयोग प्राय: कम अवधि के पूर्वानुमानों के आधार पर कार्य नहीं करना और न ही 
हाल के रुआानों के मुताबिक अतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। भविष्य में अर्थव्यवस्था 
की संभावित स्थिति को मंदी के कारणों तथा आनेवाले महीनों में इन कारकों की 
कार्यप्रणाली के संदर्भो में समझने की कोशिश की जानी चाहिए | 

योजना आयोग के मध्यवर्ती मृल्याकन प्रारूप में कहा गया है कि पिछले 
3 वर्षो के दौरान औद्योगिक विकास में आई मंदी का मुख्य कारण सार्वजमिक 
निवेश, विशेषकर ढॉचागत क्षेत्र में निवेश मे कमी आना है। इसके अलावा पूर्वी 
एशियाई संकट के चलते हमारे निर्यात अपेक्षाकृत कम विकास तथा अतरराष्ट्रीय 
व्यापार जगत्‌ मे छाई सुस्ती भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि अब अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर व्यापार में छाई मंदी की प्रवृत्ति बदल चुकी है और हमारे निर्यात ने भी 
20 प्रतिशत का अतिरिक्त विकास कर लिया है। जहाँ तक सार्वजनिक निवेश का 
सवाल है तो हमे स्वीकार करना होगा कि हमने पाँचनें वेतन आयोग के प्रभावों 
का, विशेषकर प्रादेशिक सरकारों का मूल्यांकन किया। परिणामस्वरूप केंद्र तथा 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ने योजना अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान ही 
निवेश संबंधी अपने लक्ष्य का 47 प्रतिशत जुय लिया था, वहीं राज्य केबल 28 
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प्रतिशत लक्ष्य पूस कर सके हैं 

अब स्थिति सुधर रही है। वेतन आयोग के प्रभाव भी कमोबेश समाप्त हो 
चुके हैं और आनेबाले महीनो में सार्वजनिक निवेश में तेजी आने की संभावना है। 
हालांकि ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था, परंतु सार्वजनिक निवेश की नई 
परियोजनाएँ शुरू करने में देरी के कारण इसमे ढिलाई हुई । उदाहरण के लिए, जहाँ 
एक ओर डीजल अधिकार के जरिये जुटाए संसाधनों के बूते पर राष्ट्रीय राजमार्ग 
विकाप्त परियोजना ठीक-ठाक ढंग से प्रगति कर रही है, वहीं ग्रामीण सडक 
कार्यक्रम अभी शुरुआती रुकावटों में ही उलझा है । इसी प्रकार केंद्रीय तथा प्रादेशिक 
सरकारों की अन्य निवेश परियोजनाएँ भी निर्धारित धनराशि की अनुपलब्धता के 
कारण अटकी हुई हैं। यह निश्चित रूप से गलती है। राजकोषीय वसूली की 
सभाव्यता के आधार पर इस बारे में पहले ही पर्याप्त तैयारी की जानी चाहिए थी, 
लेकिन अब स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है और लगता है कि निकट भविष्य 
में सार्वजनिक निवेश में काफी तेजी आएगी। अलबत्ता, यह कितनी जल्दी होगा या 
विकास की अपेक्षित गति के लिए आवश्यक बल यह जुटा पाएगा या नही, इस बारे 
में अभी से कुछ भी कहना कठिन है। 

प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को 9 प्रतिशत विकास-लक्ष्य को हासिल 
करने को संभावना की जॉच करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य जल्द ही पूरा हो 
जाएगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह लक्ष्य पाना असंभव बिलकुल नहीं है। 
देखना केवल यह है कि आवश्यक उपाय निर्धारित अवधि में लागू किए जा सकते 
है या नहीं | दूसरे, यह भी देखना होगा कि देश के सभी भाग ऐसी विकास-दरों के 
लिए तैयार हैं या नहीं, जो सकल लक्ष्यों की राह में सहायक बनेगी। 


ज्ञान की सुपर शक्ति के रूप में भारत की भूमिका 

डिजिटल प्रौद्योगिकी चुपचाप, परंतु निश्चित तौर पर देश के भीतर सामाजिक 
ढॉचे को बदलने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर 
रही है। इसके अपने सिद्धांत और नियम हैं । इन नियमों को अपनानेवाले लाभ कमा 
रहे हैं और इनसे अनजान विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। भूमडलीकरण के 
मौजूदा दौर में सूचना प्रौद्योगिकी सभी राष्ट्रों का समान भविष्य तय करने मे 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। दरअसल, वर्तमान सदी में तुलनात्मक फायदो 
तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के इस्तेमाल के आईने में 
पारिभाषित करने की जरूरत है। 
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विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी.ओ ) की स्थापना के बाद प्रत्येक दश 
अपनी क्षमता के हिसाब से विश्व अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक हिस्से को प्राप्त 
कर सकता है और इस प्रक्रिया को वे ही देश दिशा-निर्देश देने की स्थिति में हागे 
जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति को महत्त्व दिया है। 

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिए कई प्रयास किए 
है! इनमें काफी महत्त्वपूर्ण हे 'मृचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000', जो ई- 
कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा अर्थव्यवस्था के भेत्र भ 
आई टी के प्रवेश को आसान बनाएगा उल्लेखनीय है कि सरकार ने ई- कॉमस के 
क्षेत्र में 00 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी है तथा इस प्रकाए के लेन 
देन को कर-मुक्त रखा है | 

ई-कॉमर्स को सूचना-क्रांति का महत्त्वपूर्ण अग माना जा रहा हैं। समय 
और दूरी की बाधाओ को मिटाकर व्यापार को सहज करने की इसको वास्तविक 
शक्ति और क्षमता की अभी शुरुआत ही है। 

प्रधानमत्री की विशेष कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण एजेंडा भारत को 
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने तथा अगले १0 वर्षो म॑ सॉफ्टबयर 
के सबसे बड़े उत्पादक एबं निर्यातक देशों की सूची में स्थान दिलाना हे । इस दिशा 
में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास सबंधी राष्ट्रीय कार्यबल्ल 
का गठन किया है। दूरसचार नीतियो तथा प्रक्रियाओं, साइबर कायूनो, आई टी 
उद्योग में श्रम कानूनों, वित्तीय मामलों, स्कूलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुचना प्रोद्योगिकी 
को बढ़ावा देने तथा देश भे कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर की पहुँच को बढावा देने 
संबधी कार्य-बल की 408 सिफारिशे पूर्ण रूप मे स्वीकृत कर ली गई हैं और भव 
उन्हे लागू किया जा रहा है। 

अमेरिका ने वर्तमान में अपने सभी उद्योगों में 3 लाख से अधिक पेशेवरों 
की कमी की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रतिभाएं अमेरिका मे उस 
मॉग-आपूर्ति के अतर को पालने में जुटी हैं। 

अन्य देश भी हमारे कुशल पेशेवरों में दिलचम्पी दिखा रहे हैं। भारत ने 
जर्मन बाजारों के लिए 20,000 पेशेवर, ऑस्ट्रिया के लिए 75,000 तथा जापान के 
लिए 40,000 विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं। 

आई.टी, मे मानव ससाधन विकास को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि को 
नीति तैयार करने के लिए कार्य-बल का गठन किया गया है | कार्य- बल ने मौजूदा 
आई,आई,टी., क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आर ई सी.) तथा अन्य इंजीनियरिंग 
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कॉलेजों एवं शैक्षिक सस्थानों मे उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के जग्यि 
अगले शैक्षिक सत्र से उनमें छात्रों की संख्या दोगुनी करने तथा अगले 2 वर्षो पें 
तिगुनी करने की योजना बनाई है। 

भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवर स्वय को ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित कर 
चुके है और उन्हें आई टी. के क्षेत्र में उच्चस्तरीय तथा भरोसेमंद रिआयती सेवा का 
प्रतीक माना जाता है। सुपरशक्ति बनने की भारत की आकांक्षा की राह मे ये 
सर्वाधिक उपयुक्त वाहन साबित हो सकते हैं। यह निश्चित तौर पर महत्त्वाकाक्षी 
प्रयास होगा, क्योकि फिलहाल दुनिया भर में सॉफ्टवेयर से प्राप्त राजस्व का महज 
2 5 प्रतिशत हिस्सा ही भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात की झोली मे आता है। यदि 
पिछले 5 वर्षो की ही तरह अगले 5 वर्षो में भी विकास-दर 50 प्रतिशत के आस- 
पास रही तो भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात सन्‌ 2005 में दुनिया भर के सॉफ्टवेयर 
राजस्व का 6 प्रतिशत हो जाएगा और आगे भी उसकी स्थिति मजबूत होगी। 

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग हमारे आई टी. आयुध का महत्त्वपूर्ण बाण है। 
इस उद्योग ने देश-विदेश में अपनी स्थिति सुदृढ की है। इस क्षेत्र मे हाल में पूँजी 
निवेश की प्रवृत्ति भी देखी गई है! 

भारत में इन बदलावों के समानांतर ही डिजिटल प्रौद्योगिकी से उत्पन्न 
दीवारों की समस्या भी सिर उठाएगी | हालाँकि इस अंतर को पूरी तरह खत्म करना 
सभव नहीं होगा और अकेले सरकार इस काम को नहीं कर सकती, इसलिए 
आई.टी. विशेषज्ञों समेत समाज के सभी वर्गों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 
डिजिटल-क्रांति के लाभ सभी तक पहुँचें। इस सिलसिले मे सरकार ने पूर्वोत्तर 
राज्यों के 486 ब्लॉक मे सामुदायिक सूचना केंद्र खोलने की परियोजना शुरू की है । 
ये केद्र स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल, शिक्षा और साक्षरता समेत गरीबी हटाने में भी मददगार 
होगे; लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इन पिछड़े राज्यो में अभी बहुत कुछ 
करना बाकी है। 

उधर कुछ राज्यों, जैसे--कर्नाटक में ई-गवर्नेस के लाभ दिखाई देने लगे 
हैं। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागो को आई.टी. एव 
इंटरनेट का अधिकाधिक इस्तेमाल करने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, 
ताकि पारदर्शी प्रशासन का लाभ आम आदमी तक पहुँचे। 

संचार और आई.टी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल में 
दूरगामी प्रभाववाले कई फैसले लिये गए हैं। अंतरराष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने और 
विदेशी उपग्रहों से बैंडविड्थ किराए पर लेने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स 
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(आई एस पी ) को मजूरी दी गई है ताकि देश में इटरनट का विस्तार सुनिश्चित हो 
सके। संचार के क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन और गष्ट्रीय स्तर पर 
लंबी दूरी की प्रणाली को मुक्त करने एवं आई.एस डी खोले जाने से संचार तत्न 
सुदृढ़ होगा। 

डॉबचागत तंत्र में सुधार के बाद आई टी आधारित सेवाओं के स्तर में भी 
जबरदस्त वृद्धि होगी। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कॉल सेंटर्स तथा ऐसे ही अन्य 
विकल्प देश भर में रोजगार के अनेक अवसरों को जुटाने के अलाबा भारतीय साक्षर 
महिलाओं को घर से कार्य संचालित करने के मोके उपलब्ध कराएँगे। 

अब हमें आई.टी. क्रांति को अगले दौर में ले जाने की जरूरत है।। इस क्षेत्र 
के लाभ से 00 प्रतिशत, अधिक रोजगार, उच्चमशीलता तथा आर्थिक विकास को 
बढ़ावा देने की आवश्यकता है। 

/7. आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में भाषण, 77 अक्तूबर, 2000, 
2. आई दी. डॉट कॉम 2000, बंगलौर मे भाषण, 7 नवंबर, 2000 /7 

[] 
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आर्थिक विकास का वित्त-पोषण 


--सी. रंगराजन 


नर्ड आर्थिक नीलि के पहलू 

आजाद भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में सन्‌ 994 को “मील का 
पत्थर' कहा जा सकता है। उस समय देश में भुगतान-सतुलन की बिगड़ी हुई 
स्थिति के कारण भीषण आर्थिक सकटथ पैदा हो गया था। इस संकट को अवसर मे 
बदलकर आर्थिक नीति में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए। शुरुआती वर्षो में सुधार 
की प्रक्रिया तेज थी, लेकिन बाद मे यह मद पड़ गई। वैसे इतना जरूर है कि 
विभिन्न सरकारों के साथे में आर्थिक नीति मे निरंतरता बनी हुई है। 

जुलाई 3994 के बाद से जो आर्थिक कदम उठाए गए, उनमें एक साझा सूत्र 
तलाशा जा सकता है| इन सभी कदमों का उद्टेश्य उत्पादकता मे सुधार करना और 
व्यवस्था को कार्यकुशल बनाना रहा है! तरह-तरह के नियंत्रणों से लैस नियमन 
व्यवस्था से निजी क्षेत्र तक की प्रतिस्पर्धी क्षमता बिखरकर रह गई थी। नई आर्थिक 
नीति का जीर अडचनें हटाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कपनियों का बिकास 
सुनिश्चित करना रहा। औद्योगिक नीति में परिवर्तन घरेलू प्रतिस्पर्धा का वातावरण 
बनाने के लिए किए गए, जबकि व्यापार नीति में किए गए परिवर्तनो का उद्देश्य 
घटते हुए शुल्क-दरों के वातावरण में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना रहा। 
निजी क्षेत्र को कदम बढ़ाने के लिए अधिक अवसर दिए गए और कुछ ऐसे क्षेत्रो 
को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, जो कभी मार्वजनिक क्षेत्र की बपौती हुआ 
करते थे। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे से होड़ लेने की 
स्थितियों चैट कर दी गईं। इन सब उपायो का उद्देश्य विभिन्न निकायो को 
कार्यकुशलता में सुधार करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना रहा। इस व्यवस्था में 
सरकार की भूमिका गौण नहीं हो जाती। हाँ, यह भूमिका नए सिरे से तय जरूर होती 
है। यह भूमिका कुछ क्षेत्रों में फैलेगी और कुछ में सिमटेगी । समानता और कार्यकुशलता 
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का कोई बर नहा होता से ही समानता क लिए माग का 
पूर्ति हो सकेगी। 


ऊदारीकरण कै बाद की स्थिति 

अगर विशुद्ध रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-दर के हिसाब से 
देखा जाए तो सुधारों के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है| हाल 
ही में केद्रीय साख्यिकी सगठन ने कहां है कि सन 998-99 में हमारी विकास- 
दर & के बजाय 6 8 प्रतिशत रही । अगर सन्‌ 992 से 999 के बीच का औमत 
देखा जाए तो विकास-दर 6 55 प्रतिशत थी, जबकि सन्‌ 985 से 3990 के बीच 
विकास-दर 6 08 प्रतिशत रही थी, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ विकास-दर 
को ही किसी अर्थव्यवस्था की मजबुती का मापदड़ नहीं माना जा सकता | विकास 
का तौर तरीका भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है । फिर भी गणित कहता है कि आर्थिक 
बिकास की दर 7 प्रतिशत होनी चाहिए। अगर श्रमशवित को समाहित करना है ओर 
बेरोजगारी कम करनी है तो यह दर हासिल करना जरूरी है। आजादी पाने के बाद 
शुरू के वर्षो मे बचत-दर कम होना आर्थिक विकास-दर एक बडी अडचन थी । 
इस तंगी पर बहुत ह॒द तक काबु पा लिया गया है। पचास के दशक के शुरू में 
बचत-दर १0 प्रतिशत थी। हाल के वर्षो में अर्थव्यवस्था मे ब्रचत-दर 25 से 26 
प्रतिशत के बीच चल रही है। अगर हम उसमे सकल घरेलु उन्पाद का 2 प्रतिशत 
चालू घाटा जोड़ दें तो 7 प्रतिशत विकास-दर का लक्ष्य असभव नही लगता। एंसे 
में प्रयास इस बात के होने चाहिए कि विकास-दर धीरे-धीरे ही सही, मगर निरंतर 
बढ़े | सच यह है कि अगर 7 प्रतिशत विकास-दर का लक्ष्य आसान ढंग स हासिल 
करना है तो हमें बचत-दर बढ़ानी होगी। 


चित्त-पोषण 

बचत-दर के ताजा आंकड़ों के अनुस्तार सन्‌ 9998-99 में यह दर 22 3 
प्रतिशत रही, जबकि इसके पिछले साल यह 24.7 प्रतिशत थी। घरेलू चचत, निजी 
क्षेत्र की बचत और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत--ठीनो में ही यह गिरावट दर्ज की 
गई। सबसे ज्यादा १.4 प्रतिशत गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र में आई । तीनो ही क्षेत्रों में 
बचत-दर बढ़ना जरूरी है; लेकिन राजस्व घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र 
को बचत-दर विशेष रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। आर्थिक विकास-दर को मजबूत 
बनाने में एकीकृत वित्तीय संरचना की भूमिका सर्वमान्य है। वित्तीय संस्थाओं का 
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मजबुत ढॉचा हों तो अर्थव्यवस्था मे बचत को बढावा मिलता है | उपलब्ध संसाधनों 
का बेहतर इस्तेमाल भी इससे सुनिश्चित होता है| बुनियादी क्षेत्र से फायदे मिलना 
इस बात यर निर्भर है कि वित्तीय व्यवस्था कारगर हो। 


कारगर नजियमन 

हाल के वर्षो में वित्तव्यवस्था की मजबूती और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया 
गया है। वास्तविकता यह है कि इस बारे में औद्योगिक देशों मे चिताएँ अस्सी के 
दशक भें उभरी थी, जब वित्तीय बाजारों का भूमंडलीकरण तेजी से हो रहा था। 
अ्रतिस्पर्धा बढ़ने से मुनाफा तेजी से घट रहा था। इस संदर्भ में बेक फॉर इटरनेशनल 
सेटलमेट्स ने महसूस किया कि विभिन देशों में बैंकों को अतरराष्ट्रीय स्तर पर 
समुचित नियम स्वीकार करना चाहिए। मूलभूत नियम सन्‌ 988 में लागू किए गए। 
तब से इन मानकों में सुधार हुए है और नए सिरे से पारिभाषित भी किए गए है। 
हाल के पूर्वी एशियाई संकट से भी यह बात सामने आई कि कमजोर वित्त- 
व्यवस्था! किस तरह विकास-दर पर आँच ला सकती है। सच यह है क्रि जब 
अर्थव्यवस्था तेजी में बढ रही हो तो प्यवस्था की कई खामियोँ छिप जाया करती हैं, 
लेकिन जब अर्थव्यवस्था फियलने लगती है तो ये खामियाँ न सिर्फ उजागर होती 
है, बल्कि विकगल भी हो जाती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि बैंको, वित्तीय 
सम्थाओं और पँजी बाजागे का नियमन पारदर्शी ढंग से किया जाए। दरअम्नल, चार 
आधारभूत चिताओ के क्रारण वित्तीय संस्थानों के नियमन की जरूरत महसूस होती 
ह--(3) जमाकर्ता उपभोक्ता और निवेशक का संरक्षण, (2) बाजार की संरचना 
ओर प्रतिम्पर्धा का चरित्र, (3) मुरक्षा तथा मजबूती और (4) व्यवस्थागत स्थिरता । 
चुनोती यह है कि एक ऐेसी नियमन व्यवस्था कायम की जाए, जिससे ये चारो 
उद्देश्य पूरे होते हा। पिछले 7 वर्षो से जो वित्तीय क्षेत्र मे सुधार किए गए हैं, उनकी 
धुरी यही सिर्धात रहे हैं। 

समुचित नियमों की जरूरत का महत्त्व भलीभोति समझा गया है। निरीक्षण 
व्यवस्था को किलीय सम्धाओं पर नजर रखनी 'चाहिए और 'यह सुनिश्चित करना 
आहिए कि ये संस्था नियमों के मुठतबिक काम कर रही हैं। बैंकों और वित्तीय 
सम्धाओं को अला से जीखिम प्रबंधन व्यवस्था भी कायम करनी चाहिए, ताकि वे 
ऋण -संबंधी मामलों से जुड़े विभिन्‍न जोखिमों को भाँप सके और समुचित कदम 
उठा सकें। भारतीय रिजर्व बैक सहित सेंट्रल बैंको ने जोखिम-प्रबंधन के बारे मे 
दिशा -निर्देश भी जारी किए हैं। 
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पूँजी बाजार के स्रोल 

औद्योगिक और सेवाक्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ ऋण ही नहीं, बल्कि 
इक्विटी की भी जरूरतें बढ़ेंगी। बैकों का इक्बिटी में निवेश सीमित है, जो जायज 
भी है। अगर सन्‌ 992-93 के बाद से निवेश में तेजी से विस्तार हुआ तो इसका 
प्रमुख कारण था प्राथमिक बाजार की गतिशीलता। गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड 
कंपनियों के नए कैपिटल इश्यू सन्‌ 890 में 64 करोड़ रुपए के थे, जो बढते- 
बढ़ते सन 989 में 3,225 करोड़ रुपए के अऑकड़े पर पहुँच गए। फिर सन्‌ 
१99-92 में इसमें तेजी से वृद्धि हुई और यह राशि 6,200 करोड़ रुपए तक 
पहुँच गई। इसके बाद के 4 वर्षो में तेजी का दौर चलता रहा, लेकिन फिर 
गिरावट आनी शुरू हो गई। कपनियाँ विलुप्त होने लगी और कंपनी क्षेत्र अपने 
वायदे पूरे नहीं कर पाया। व्यक्तिगत निवेशक बाजार से भागने लगे। एक समय 
ऐसा भी आया, जब सन्‌ 997-98 में कुल पूँजी-उगाही महज 3,00 करोड़ 
रुपए की हुई। इसके बाद के 2 वर्षो में कुछ बढोतरी हुई है, लेकिन जितनी 
उगाही हो रही है, वह उस राशि के नजदीक नहीं है, जो कभी सन्‌ 4989-90 में 
थी। इसकी वजह से पूँजी बाजार के नियमन की दिशा में कदम उठाने के लिए 
बाध्य होना पडा। हमे प्रतिभूति बाजारों के लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत 
है कि प्रतिभूति उद्योग के लोग मुक्त और निष्पक्ष बातावरण में काम करे, ताकि वे 
अपने ग्राहकों के साथ न्याय कर सकें। 

कंपनी क्षेत्र को अपने बारे में पूरी सूचना जनता को देनी चाहिए, ताकि 
निवेशक बुद्धिमानी से अपने निवेश के फैसले ले पाएँ। कंपनियों के लिए पूँजी- 
बाजार वित्त का प्रमुख स्रोत है। यह तर्क दिया जाता है कि दक्षिण कोरिया मे ऋण 
इक्विटी अनुपात बेहद ऊँचा था। घरेलू बचत बैंकों में जमा हुई जिसका अधिकतर 
भाग कपनियों को ऋण के रूप में मिल गया, लेकिन ऋण इक्बिटी अनुपात बेहद 
अधिक होने के भी अपने खतरे हैं। कंपनी क्षेत्र को श्वन देने में विकास चित्त 
संस्थाओं ने हमारे देश में अहम भूमिका निभाई है। जर्मनी जैसे देशों में, जहाँ पँजी 
बाजार पर निर्भरता अन्य औद्योगिक देशो के मुकाबले कम है, बैंकों का इक्यिटी मे 
निवेश काफी अधिक रहा है। अस्सी के दशक के शुरू में और नब्बे के दशक मे 
भारतीय कपनियों ने लंबी अवधि के वित्त हासिल करने के लिए पूँजी बाजार की 
ओर रुख किया । पूँजी बाजार और खास तौर से प्राथमिक शेयर बाजार का समुचित 
विकास कंपनियों के लिए विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब तक पूँजी 
बाजार मजबूती और लचीलापन प्राप्त नहीं करता, तब तक वित्तीय संस्थाओं की 
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अहम भूमिका रहेगी। कपनी क्षेत्र जब बेहतर प्रदर्शन करेगा और अपने बायदों को 
पूरा करते हुए निवेशकों का विश्वास हासिल करेगा, तभो पूँजी बाजार फूलेगा- 
फलेगा। इस लिहाज से देखे तो जिम्मेदारी कपनी क्षेत्र के कंधों पर है।इस समय 
हर्म पूँजी बाजार ओर वित्तीय संस्थाओं के संतुलित विकास की आवश्यकता है, 
वाकि कपनी द्षेत्ष की लबी अवधि की वित्तीय जरूरतें पूरी हो सकें। 


नए चित्तीय उत्पाद 

वित्तीय माँग की नई-नई जरूरते पैदा हो रही हैं । ढाँचागत क्षेत्र विकास का 
मुख्य क्षेत्र ह। परियाजनाएं चाहे बिजली की हों या दूरसंचार की, इन सभी की 
वित्तीय आवश्यकताएँ हे। अभी तक इस क्षेत्र का ज्यादातर खर्च सरकार उठाठी रही 
ह। अब यह जिम्मेदारी धीरे - थोरे निजी क्षेत्र को ओर खिसक रही है। इसके लिए 
नए प्रकार के वित्तीय उत्पादों की जरूरत है । कई वित्तीय संस्थाएँ लबी अवधि के 
ऋण देने के लिए तेयार नहीं हैं, क्योकि उनकी देनदारियों या जमा पूँजी कम 
अवधिवाली हैं। ऐस में कर्ज लेनेब्रालो के लिए ऋण राशि बढ़ाना जरूरी है! इसक 
अलावा पेशन बीमा अर भविष्यर्ताध आदि दीर्धार्वाध के वित्त स्रोत विकसित करने 
होगे। ढाँचागत विकास को दृष्टि से ब्रा बाजार की भमिका भी अहम है। 


बाहरी सहायता 

पिछले 7 वर्षो मे विदेशी निवेश नीति में भारी बदलाव आए हैं। इस दिशा 
मे दृष्टिकोण सकारात्मक और दुरदर्शी हुआ है। विदेशी निवेश नीति मे किए गए 
परिवत॑नों से भारत के भुगतान-सतुलन की दृष्टि से पूँजी खाते में कई महत्त्वपूर्ण 
बदलाव आए नब्ये के दशक में इन परिचर्तनों से देश में बिना कर्जवाले धन की 
आवक हुई और 50 प्रतिशत तक पुजी-प्रवाह ऐसा था, जिसकी अदाएगी नहीं 
करनी थी। विकसित होती अर्थव्यवस्था में पूजी- आवक का स्वागत किया जाता है। 
इससे बाहरी दबाव कम होते हैं और उच्च विकास-दर प्राप्त होती है। ऐसे निवेश 
व्ब्नॉलॉजी हस्तांतरण और प्रबंधन -कौशल को भी साथ लेकर आते हैं। 

पूँजी-आवक के बरे में पूर्वी एशियाई सकट ने कुछ आशंकाएं पैदा की हैं। 
एक नरह से देखा जाए तो पूजी-प्रबाह दुधारी तलवार की तरह है। जब पूँजी आती 
है तो निवेश योग्य संसाधन और विकास में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन पूँजी जब 
जानी शुरू होती है तो यह सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को गहरी चोट पहुँचा 
सकती है, लेकिन पूर्वी एशियाई संकट शुरू होने से पहले पूँजी आने से उन देशों 
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बीसवीं सदी के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था 
का संरचनात्मक बदलाव और भविष्य की 
संभावनाएँ 


--उम्रा ऋषिला 


भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्सी के दशक के मुकाबले उल्लेखनीय 
संरखनात्मक्क परिवर्तन हुए। सुधारों की प्रक्रिया सन्‌ 997 में शुरू होने के बाद से 
सकल घरेलू उत्पाद के श्षेत्रतत अनुपात में भी भारी बदलाव आया है| जी.डी पी 
में योगटान के हिसाब से सेवा-श्षेत्र ने प्रमुखता हासिल कर ली है। यह योगदान 
बढ़ने से अर्थव्यवस्था मे ऋई प्रभाव दिखाई दिए और इस व्यवस्था मे काफी 
लचीलापन भी आया। 

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अंशदान सन्‌ 992-93 
के 34.5 प्रतिशत से खटकर 27 5 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर उद्योगी का हिस्सा 
23 2 प्रतिणन से बद्धकर 25.9 प्रतिशत और सेवा-क्षेत्र का हिस्सा 42 2 प्रतिशत से 
बढ़कर 45 6 प्रतिशत हो गया। नवीन राष्ट्रीय ऑकडो के अनुसार सेवा-क्षेत्र का 
योगदान सन्‌ 7993 94 से सन्‌ 998- 99 के बीच 5१.4 प्रतिशत रहा। 

मुद्रा और वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैक की रिपोर्ट के अनुसार 
सकल घरेलु उत्पाद में अंशदान का यह बदलाव सेवा-क्षेत्र मे सन्‌ 992-93 से 
सम्‌ 997-98 के बीच 8 4 प्रतिशत वृद्धि-दर के कारण हुआ यह वृद्धि-दर सन्‌ 
980 मे 990 के बीच & 5 ग्रतिशत ही थी। सेवा-श्षेत्र का हिस्सा विकास के साथ 
बढ़ने को देखते हुए दुसरे देशों के अनुभव से समझा जा सकता है, लेकिन अभी यह 
म्यप्ट नहीं है कि नब्बे के दशक में नीतिगत परिवर्तनो का कितना योगदान इस दिशा 
में रहा है। 


# भारताय अर्थनात्ति जे ]5 


मानसून बेहतर होने के बावजूद नब्बे के दशक में कृषि क्षेत्र में गिरावट आई 
है। सिचाई का क्षेत्र बढ़ने के बावजुद यह स्थिति देखने को मिली है। संभवत 
सार्वजनिक निवेश में गिरावट और नई टेक्‍्नॉलॉजी का इस्तेमाल नहीं होना इसका 
कारण रहा होगा। 

लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने नब्बे के दशक में उच्च विकासम-दर हासिल 
करने का क्रम जारी रखा। मिसाल के तौर पर सन्‌ 3995-96 मे 8.6 प्रतिशत 
विकास-दर हासिल की गई। इस अवधि में कृषि-द्षेत्र ने नगण्य (0,2 प्रतिशत की) 
वृद्धि-दर ही प्राप्त की थी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट मे कहा गया है कि कृपि-ह्षेत्र के 
झटकों को सेवा-द्षेत्र की प्रगति ने झेला है। 


सेचा-क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार 

इस तरह देखा जाए तो आर्थिक विकास अब कृषि और मानसन की 
निर्भरता से हट रहा है। विकास-दर में सुधार उद्योग और सेव्म-क्षेत्र पर निर्भर हो 
रहा है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में भी निर्माण-क्षेत्र ने विकास में योगदान अधिक 
किया जबकि खनन, बिजली, जलापूर्ति आदि क्षत्रों में वृद्धि-दर कम रही। दूसरी 
ओर सेवा-क्षेत्र में व्यापार, होटल, रेस्तरों, भडाग्ण और संचार के क्षेत्र में वृद्धि दर 
में निरंतरता देखी गई, लेकिन वित्त, ढीमा और व्यावसाथिक सेवा-द्षैत्र मे उच्च 
वृद्धि-दर दर्ज की गई । शायद इसका कारण यह हो सकता है कि सेवा -क्षेत्र में उन्हीं 
सेवाओं का अधिक विकास हुआ, जिनका ससेकार उद्योगो से था। 

इस लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुभव विकम्नित देशी से भिन्‍न 
रहे, क्योंकि हमारे सेवा-क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम समय में कृषि और 
उद्योगों के अंशदान से आगे निकल गया। दूसरे शब्दों मे कहें तो अर्थव्यवस्था ने 
कृषि से जुड़े निम्न गुणवत्ता के स्तर से ऊँची छलाँग लगाई और सेवा-क्षेत्र से जुड़े 
उच्च गुणवत्ता स्तर की ओर रुख किया। भारत का यह मकारात्मक अनुभव एक 
बड़े फायदे के रूप में देखा जा सकता है, क्योकि विकास की दौड में उसने देरी से 
होड़ लेना शुरू किया था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को टेक्नॉलॉजी में सुधार के 
साथ वृद्धि प्रक्रिया की लंबी डगर पर नहीं चलना पड़ा। 

सेवा-क्षेत्र में विस्तार के अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं, मसलन, उत्पादन 
रोजगार और व्यापारिक सभावनाओ की दृष्टि से फायदे सामने आएगे-- 

4 सेवा-क्षेत्र के विकास के साथ इस बात की जरूरत है कि इस क्षेत्र मे 

प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रयात्त किए जाएँ, 


१6 # भारतोय अर्धनीति # 


तालिका ? 
जी.डी.पी. के उत्पाद मूल्य का क्षेत्रवार संयोजन और औसत 








१980-8व मृल्य 3993-94 मूल्य 
क्षेत्र अवधि। अवधि [ए. अवधित बी 
4980-8] से 992-93 से १993-94 से 
___ 990-9। 997%%6 ' 4998-99 
+. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 34.5 27.5 28.2 
(4.5) (3.0) (4.3) 
]4 क्षि 38 26.2 26.7 
(< 8) (4 7) “ 
2 उद्योग 23.2 25.9 24.8 
(7.2) (8.4) (8.2) 
27 खनन एज खुदाई १8 ],8 2.4 
(8 8) (3.5) (3,7) 
22 विनिर्माण १39.5 25 १7.0 
(69) (86) (90) 
23 बिद्युत, गेस एव 2.0 2.5 24 
जल आपूर्ति (8.5) (72) (69) 
3 सेवाएँ 42.2 46.6 50.] 
(6.2) (7.7) (7.8) 
3] होरल, रेस्टोरेंट, १7.4 १9 3 22.7 
गर्विहन, भंडारण (6.3) (86) (9१) 
एवं संचार 
52 चित्त, बीमा, 94 १ 9 १2 
भ्र-संप्ति एवं (6 8) (87) (73) 
व्यावसायिक सेवा 
3.3 समुदाय सामाजिक. 40.8 09 ॥] 4 
एबं व्यक्तिगत सेवाएँ. (60) (6 5) (73) 
34 निर्माण 4.6 44 48 
(5.7) (4,8) (45) 
जी.डी.पी. 400,0 400.0 400,0 
(5.8) (6.5) (6.8) 


नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विकास दर के हैं। 
गोत , खित एक मुद्रा पर भारतीय रिजर्व बक की रिपोर्ट (998 -99) | 


$ भारतोय अर्थनाति # 7 


ताकि निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान सुनिश्चित किया जा सके। 

2. टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में प्रगति और नए उपायो के कारण कृषि तथा 
उद्योग की उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अबसर गैर- 
सेवा-क्षेत्र के बजाय सेवा-द्षेत्र में बढेगे। इससे वस्तुओं पर खर्च का 
हिस्सा घटकर मूल्यवर्धित सेवाओं मे ज्यादा हो सकता है । 

3, सेखा-क्षेत्र का व्यापक कर-आधार हो सकता है, जिसका दोहन नहीं 
किया गया है। इस दृष्टि से सेबा-क्षेत्र के विकास की राजकोषीय 
नीतियों पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। 


उद्योग जगत्‌ में संरयनात्मक्त बदलाव 

पिछले तीन दशको में उद्योग जगत्‌ ने अपनी विकास-टर अथवा सकल 
घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी ) मे अपने योगदान की दृष्टि से किसी खास प्रवृत्ति को 
नही दरशाया है। सत्तर के दशक में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक विक्ास- 
दर 4 4 प्रतिशत थी और अस्सी के दशक में यह 7 2 प्रतिशत रही। सन्‌ 980-8 
के दौरान यह ऑकड़ा (न्यूनतम १.4 प्रतिशत और सन्‌ 989 -90 में अधिकतम 
4 2 प्रतिशत दर्ज किया गया) अलबत्ता, नौवे दशक में इसमे काफी उतार-चढाव 
देखे गए और पहले 2 वर्षो मे 2 तथा 2 9 प्रतिशत रहने के बाद सन्‌ 99- 
92 में यह लुढ़ककर 9 प्रतिशत तक पहुँच गया, लेकिन बाद के वर्षो में यह & 
प्रतिशत से अधिक रहा। नब्बे के दशक में (१998-99 तक) औसत वार्पिक 
विकास-दर 6 6 प्रतिशत रही | सन्‌ 970 मे जी.डी.पी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 
8 6 प्रतिशत से बढ़कर सन्‌ 995-96 में 27 प्रतिशत हो गई, मगर अगले ही चर्ष 
(996-97) में यह गिरकर 22 प्रतिशत रह गई। 

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की दृष्टि से देखें तो सम्‌ 99-92 से 
सन्‌ 998-99 तक उत्पादन की विकास-दर धीमी रही | इस अवधि में औद्योगिक 
क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए। 

औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकाक में विभिल क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान 
में बदलाव भी संरचनात्मक परिवर्तनो के एक अन्य पहलू को उजागर करता है । निर्माण 
क्षेत्र का सापेक्ष योगदान अस्सी के दशक में 70 प्रतिशत से बढ़कर नौवें दशक में 
8 6 प्रतिशत तक जा पहुँचा। अलबत्ता, खनन आदि में काफी मिरावट आई। 

नौवें दशक में बुनियादी तथा पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र के सापेक्ष योगदान में 
कमी आई, परतु मध्यवर्ती और उपभोक्ता सामान से जुड़े क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की 


478 # पारतीय अर्थनीति ऊ॑ 


गई। नई श्रुखला मे (आधार : 993-94 < 00) बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओ 
से जुडे क्षेत्रो के वजन में गिरावट आई, वहीं मध्यवर्ती और उपभोक्ता स्ामान- 


सबधी क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। 
'तालिका-2 
विभिन क्षेत्रों का औद्योगिक उत्पादन में तुलनात्मक योगदान 
प्रतिशत 
क्षेत्र 4984-82 से व990-94 992-93 से 998-99 * 
(औसत) (औसत) 
॥. निर्माण 700 8 6 
2 दिद्युत्‌ १4.4 १4 4 
3 खनन तथा खुदाई १5.8 40 
सामान्य सूचकांक १00.0 १00 0 


नौवे दशक के दौरान संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन में बुनियादी तथा पूँजीगत 
चम्तुओं के क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम योगदान का कारण अन्य कारणों के अलावा 
श्रम उदारीकरण, विशेषकर आयात तथा वित्तीय उदारीकरण का प्रभाव रहा। 

हाल के वर्षो में भारतीय कॉरपोरेट जगत्‌ की पुनर्सरचना के लिए मुख्य रूप 
से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक माहौल जिम्मेदार है। नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षो मे 
आरभ किए गए संरचनात्मक सुधारों ने भारतीय उद्योग को अधिक कारगर नीतियाँ 
अपनाने, गौण गतिविधियाँ बंद करने तथा घिलयन और अधिग्रहण के लिए प्रेरित 
किया। 

हाल की अवधि में तो विलयन, अधिग्रहण आदि नीतियों विकास की तेज 
रफ्तार हासिल करने के लिए अपनाई जाती रही हैं। इस संदर्भ में निजी तथा 
सार्वजनिक क्षेत्रो को अंतरराष्ट्रीय चुनौती के रूप में उभरने तथा घरेलू बाजार मे भी 
अपने प्रदर्शन के सापेक्ष स्तरों को बनाए रखने के लिए पुनर्सरचना की प्रक्रिया से 
गुजरना जरूरी है। 

सन्‌ 997 में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू होने के बाद से अर्थव्यवस्था के 
विकास की प्रक्रिया में निस्संदेह तेजी आई है। अर्थव्यवस्था तभी से तेज विकास के 
पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और एक दशक से कम अवधि में ही 


* इस अवधि में उत्पादन लगभग स्थिर होते के कारण सन्‌ 99-92 से संबंधित आँकडों को शामिल नहीं 
किया गया है। 


# भारतीय अर्थनीति के गा 


बृहदू-आर्थिक सकेतको के मद्देनजर बदलाव दर्ज किए गए हैं, लेकिन साथ हीं 
नौवें दशक ने कई चुनौतियों भी पेश की है | ऊँसाकि भारतीय रिजर्व बैक की रिपोर्ट 
में कहा गया है कि राजकोपीय घाटे को नियत्रण में रखने के साथ-साथ घरल 
मौद्रिक प्रबंधन तथा विनिमय दरों के मद्देनजर पूजी-प्रवाह को बढावा देन के 
लिए नीतियों बनाने तथा कानूनी व सस्थागव सुधारों के लिए नीतियों तय करने आः 
आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है। 

[ 
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भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और 
बैंकिंग क्षेत्र के सुधार 


--एस.एस. तारापुर 


भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी यह नीति दोहराई है कि जहाँ तक परिस्थितियों 
साथ देगी, उस हद तक ब्याज-दरों को लचीला बनाया जाएगा। साथ ही उसमे 
बेकों की ब्याज-दरों को लेकर ऊहापोह की स्थिति को भी स्पष्ट किया है। ब्याज- 
दरो के मामले मे फैसले अनुदान लागत, लेन-देन लागत और गैर-बैंकिंग क्षेत्र की 
ज्याज-दरों के आधार पर स्वय बैंकों को ही लेने हैं । हालाँकि एकल ब्याज-दर या 
बकों के लिए रिजर्व बैंक का कोई आदेश उद्योगो में निशाशाजनक हो सकता है, 
लेकिन रिजर्व बैक ने बहुत विस्तार से उन बदिशों का जिक्र किया है, जिनके तहत 
बैंक काम करते हैं। बैंकों में जमा राशि पर औसत लागत 8 प्रतिशत है और 2 5 से 
3 प्रतिशत लागत गैर-ब्याज बाली गतिविधियों पर आती है। ऐसे में 0 प्रतिशत का 
कैश रिजर्व देशों के बैंकिंग उद्योग पर बहुत बड़ा बोझ है और अचल संपत्ति से भी 
सिस्टम पर दबाव है। इस स्थिति मे ऋण-दरों को घटाना बहुत मुश्किल लगता है, 
जो प्रमुख बैंको के मामले में 2 से 2.5 प्रतिशत है। ऋण दरो को घटाने का सीधा 
असर जमा शशि की दरों पर पड़ेगा। सरकार के बचत-उपकरणों पर अच्छा ब्याज 
मिलता है और म्यूचुअल फडों पर आकर्षक कर-रिआयतें मिल रही हैं। अगर जमा 
घर ज्याज-दर घटाई गई तो निकासी बढ़ने की आशका है। सरकार के निरतर बढते 
उधारी कार्यक्रम से भी ब्याज-दर छाँचे पर दबाव बढ़ता जा रहा है । लिहाजा ऋण- 
दरो में बहुप्रतीक्षित कटौती निकट भविष्य में मुमकिन नहीं लगती। 

मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले प्रमुख बैंकों के अध्ययनों और शीर्ष 
सलाहकारों ने कैश रिजर्व देशों (सी.आर.आर ) मे कटौती के खिलाफ तर्क दिए 
थे। उनका कहना था कि लिक्विष्िटी का अभाव नहीं है। यह तर्क अजीबो-गरीब 
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लगता है चूँकि सी आर आर. बैंकों पर एक तरह का टैक्स है, इसलिए बैक इसमे 
कटौती होने का स्वागत ही करेंगे। सी.आर आर १0 से घटाकर 9 प्रतिशत करने 
और १0 प्रतिशत का चक्रवृद्धि सी आर आर. समाप्त करने से 8,000 करोड़ रुपए 
जारी होगे और अगर इसका १0 प्रतिशत हिस्सा भी बैंकों ने मुनाफे के काम पर 
लगाया तो उन्हें प्रतिवर्ष 450 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। 

बैंकों को इस बात की आशंका होगी कि उन्हें ऋण-दरें घटानी पड़ सकती 
है, लेकिन इसकी गुंजाइश भी नहीं है। उद्योगो को यह समझना चाहिए कि ब्याज 
मे मामूली कमी से कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि कर्ज की उपलब्धता बनी रहे | 

बैंकों का ब्याज-दर ढांचा क्या है, इसपर गौर करने को जरूरन है। बैंको मे 
अधिकतम जमा राशि पर ब्याज 0 5 प्रतिशत होना चाहिए और प्रमुख ऋण ब्याज- 
दर १2.5 प्रतिशत। फिलहाल बैंक-दरें 8 प्रतिशत हैं, जो बहुत कम हैं। इसमे 
कटौती नहीं की जा सकती | सी आर आर, घटाने का फायदा यह है कि ज्याज-दरों 
पर इसका असर बाजार के माध्यम से होगा और इससे ब्याज-दरों मे उतार-चढाव 
होते रहने की आशंका नही है ! 

छह महीने से एक साल तक की एफ सी.एन. आर (बी) जमा पर न्यूनतम 
मैच्योरिटी बढ़ाना बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस जमा पर सी आर.आर पूरी 
तरह समाप्त क्र देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सन्‌ 995-96 में इसे समाप्त किया गया था, 
जब विभमियम-दरों पर दबाव था, लेकिन सन्‌ 4997 में इसे फिर लागू कर दिया 
गया। बाहरी अदायगी की स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद इन जमा राशियों पर 
समाप्त करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। फिर यह भी देखना चाहिए कि अगर 
विनियम-दरों पर दबाव आया तो सरकार क्‍या कदम उठाएगी। 

रिजर्व बैंक ने मुद्रा और प्रतिभूति बाजार की मजबूती के लिए कुछ कदम 
उठाए हैं; लेकिन सेब्री और रिजर्व बैंक की खींचतान और कर-ढाँचे से स्थिति 
बैंको के विपरीत हो गई है। यह भी हैरत की बात है कि बैंकों ने इस बारे मे 
शिकायत नहीं को है। बैंकिंग फ्रणाली में असमानता से गभीर स्थिति पैदा हो सकती 
है। यह बहुत बड़ी असमानता है कि बैंकों से मिलनेवाले मामूली ब्याज पर टैक्स 
लगाया जाए और म्यूचुअल फंडों से होनेवाली असीमित आय को टैक्स से मुक्त 
रखा जाए। 

उद्योगों को इस बात से निराशा होना स्वाभाविक है कि रिजर्व बैंक ने ऋण 
दरें कम करने के लिए बैंकों पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उद्योगों को इस बात की 
प्रशंसा करनी चाहिए कि उनके लिए पूरा वित्तीय परिदृश्य बदल गया है। भारत के 
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कपनी क्षेत्र ने बैंकों के पैसे से अपनी निर्भरता कम की है। अब प्रश्न यह है कि 
बैंको की ऋण-दरों का भविष्य का ढाँचा क्‍या होगा? अतीत के अनुभवों से पत्ता 
चलता है कि जब कभी निजी क्षेत्र ने निचली दरों पर सीधे संसाधन जुटाने शुरू 
किए तब-तब प्रमुख ऋण-दरें कम हुई है। फिर भी तुरुष का पत्ता हमेशा सरकारी 
उधारी पर दिया जानावाला ब्याज ही रहेगा, क्योंकि इससे कम तो प्रमुख ब्याज दरे 
होने से रहीं | 

संक्षेप में कहे तो मौद्रिक और ऋण-नीति के बारे में जो उपाय किए गए हैं, 
वे उद्योग के लिए फायदेमंद साबित होंगे। 


मीद्रिक प्रबंधन के दीर्घकालीन मुद्दे 

भारतीय वित्तीय व्यवस्था का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि मौद्रिक 
नीति की भूमिका को ठीक से नहीं समझा गया। इसकी समझ के बारे में अस्पष्टता 
अध्येता समुदाय से लेकर मौद्रिक नीति बनानेवालों तक और सरकार से लेकर 
मीडिया तक झलकती है। मौद्रिक नीति की बात कोई करता है तो उसे ' मुद्रावादी ' 
करार दे दिया जाता है और उसपर हमले शुरू हो जाते हैं । 

मौद्रिक नीति का मूल उद्देश्य मुद्रास्फीति को अल्पकाल और दीर्घकाल के 
लिए अंकुश मे रखना होता है। अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास-दर और आय 
के वितरण में भी इसकी भूमिका होती है। मौद्धिक नीति अगर अहम योगदान कर 
सकती है तो वह है मूल्य | भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में काफी साफ-सुथरा 
है। भारत की आर्थिक विकास-दर 5 5 प्रतिशत, मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत और एम- 
3 विकास-दर 7 प्रतिशत रही है। 

भारत में यह समझ विकसित करने में भी कठिनाई है कि देश स्वत्त्र 
मौद्रिक नीति अपनाने के बावजूद स्वतंत्र विनिमय-दर व्यवस्था कायम नहीं रख 
सकता है। रॉबर्ट मुडेल ने 40 साल पहले जो बात कही थी, बह आज भारतीय 
भौद्रिक नीति का मूल तत्त्व बनी हुई है। अगर कोई देश एक स्वाधीन नीति अपनाता 
है तो बह दूसरी नीति की स्वाधीनता का त्याग करता है। भारतीय मानस इसे 
स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 

एक समस्या इस ज़ुटिपूर्ण विश्वास की है कि हम भारतीय बहुत अनोखे हैं 
और हम मुद्राआपूर्ति पर नियंत्रण रखते हुए भी ब्याज-दरों को काबू मे रख सकते 
हैं। मूल मौद्रिक अर्थव्यवस्था हमें सिखाती है कि हम दोनों को एक साथ काबू मे 
नहीं कर सकते। 
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हाल के वर्षो मे रिजर्व बैंक ने मौद्रिक लक्ष्यों, विनिमय -दर सकेतों, ब्याज- 
दर संकेतों और मुद्रास्फीति के लक्ष्यों के बारे में जोर देना कम किया है। इससे 
नीतिगत मामले मे थोड़ी स्व॒तन्नता आई है। 

ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैक के नीतिगत असमजस कोई अनुठे नहीं हैं। 
अन्य सेट्रल बैकों ने भी ऐसी ही स्थितियों का सामना किया है। अक ऑफ इग्लड 
ने 9१ सेंट्रल बैंकों के बारे में एक सर्वेक्षण किया और पाया कि सन्‌ १998 में 54 
बैकों ने मुद्रास्फीति के बारे में विशिष्ट लक्ष्य तय किए हुए थे, जबकि सन्‌ 7990 
में सिर्फ 8 बैंकों ने इस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय 
होने से मुद्रा-नीति मे अनुशासन आता है और सेट्रल बंक अभिक जवाबदेह हो 
जाता है। हालाँकि परिस्थितियों के वशीभूत होकर सरकार लक्ष्य बदल सकती ह 
और नीति के प्रतिकूल जानेवाले लक्ष्य को तिलांजनि दे मकती है । 

प्रिपक्‍्त्र वित्तीय प्रणाली में हमे निचली न्युनतम ब्याज-दरों को सनक से 
उबरने की जरूरत है। मुद्रास्फीति की दर निरतर कम रहने से वास्तविक ब्याज- दरे 
कम रहेंगी और इससे दीर्घधालिक विकास-दर मुनिश्चित हो सकेगी । 

यह मानकर चलें कि बचत-दर जी डी पी की 26 प्रतिशत है और भुगतान 
मंतुलन में चालू खाता घाटा 2 प्रतिशत है! इससे 28 प्रतिशत निवेश-दर सुनिश्चित 
हो सकती है। अगर पूँजी निर्गत अनुपात 4 हो तो आर्थिक विक्रास-दर 7 प्रतिशन 
होगी। हम इससे संतुप्ट नही है । हमारा सपना 0 प्रतिशत विकासम-हूर हासिल करने 
काहै। 

हम एक बार फिर 7-8 प्रतिशत विकास- दर की बहादुरी भरी बाते कर रहे 
हैं। यही पर खतरा निहित है। हम जल्दी ही आर्थिक विकास-दर से अधिक 
वास्तविक ब्याज-दरो के अवरोधक से टकरा जाएँगे और अर्थव्यवस्था मंदी में झा 
जाएगी। इसका नतीजा मुदास्कीति बढ़ने में होगी, जो महनाय नहीं होगी। समय पर 
ब्याज-दरो में परिवर्तन से हम बदलाव की जरूरतों से निपट सकते हें । उद्योगों को 
यह सोचना चाहिए कि बृहद्‌ आर्थिक परिदृश्य में हम न्यूनतम व्याज -दरो के सबसे 
निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। अगर इसमे और कटौती की गई तो मुद्रास्फीति बढने 
की पूरी आशंका है। 


बैंकिंग क्षेत्र में सुधार 
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जिन मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की 
जरूरत है, वे इस प्रकार है-- 
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कैश रिजर्व देशों : हालाँकि यह मुद्रा पूरी तरह से समग्र मौद्रिक नीति 
का अग है, फिर भी यह एकमात्र मुद्‌दा बैको के मुनाफे पर भारी पडता 
है।सी.आर आर घटाने की हाल की घोषणा क बाद प्रभावी सी.आर आर 
8 प्रतिशत रह जाएगा, लेकिन इसमें और भी करौती की जरूरत हे। 
आंगर 2 साल की अवधि मे इसे 3 प्रतिशत क स्तर पर ला दिया गया तो 
बको के ससाधरनों में प्रतिशत 2,00 कगेड रुपए की बढ़ोतरी होगी। 
कानूनी संशोधन : कानूनी संशोधन की जरूरत लंबे समय से महसूस 
की जा रही है, लेकिन यह प्रक्रिया एकदम मथर गति से चल रही है । 
सन्‌ 997 और १998 में गेर -वैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए किए 
गए कानूनी परिवर्तनों से स्पष्ट है कि हर काम को प्राथमिकता दी जाए 
तो तेजी से सशोधन किए जा सकते है। भारतीय उद्योग जगत्‌ को ऋण 
वयूली के कारण कानून विकसित करने पर विशेष ध्यान देना होगा, 
ताकि बंका की स्थिनि में ठोस सुधार आए। 

पूँजी-पर्याप्तता और बैंक स्वामित्व : पूँजी-पर्याप्तता के मानकों मे 
कसाब लाए बिना भी सपत्ति के सामान्य विस्तार के लिए भारी एूँजी की 
जरूरत है। बैको में सार्वजनिक क्षेत्र की बडी पूँजी लगी है। ऐसी 
पम्थिन्ति में सरकार को बैक पूँजी जरूरतो को पूरा करने के लिए बड़े 
प्रावधान करने होंगे। ऐसे में बँकों में सरकार की हिस्सेदारी 5१ प्रतिशत 
से घटाकर 33 प्रतिशत करने का सवाल भी अहम हो जाएगा। 
वित्तीय बाजारों का एकीकरण : मुद्रा प्रतिभूति और विनिमय बाजारों 
के एकीकरण की जरूरत पूर्वी एशियाई सकट के बाद से खासतौर से 
महसूस की गई है। रिजर्व बैंक ने इन तीनों बाजारों को मजबूत बनाने 
मे प्रशंसनीय प्रयास किए हैं, लेकिन घरेलू बाजार को विदेशी मुद्रा 
बाजारों मे जोड़ने को लेकर आशंकाएँ रही हैं। इन आशकाओं से पिड 
लड़ाने की जरूरत है! 

संचालन संबंधी मुद्दे : बैंकों की स्वायत्तता और जवाबदेही पर 
विचार-विमर्श तथा बहसें हुई हैं, लेकिन भारत में ये मुद्दे एकदम 
धुधलाएं रहे है, क्योकि बैंकों के नियामक और सरकार-दोनों ही 
अंकों के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में संचालक, स्वामी और प्रबंधन की 
भूमिका में घालमेल हो गया है| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जिसे शीर्ष 
“प्रबंधन” कहा जाता है, उसकी भूमिका सिर्फ प्रबंधकों की ही है। 


# भारतीय अर्थनीति # तर5 


सरकार को इस बारे में गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। नई सहत्नाब्दी 
के लिए बैंकिंग क्षेत्र का यह सबसे महत्त्वपूर्ण मुद॒दा है। 

बद क्रेडिट चैनलों को खोलने के उपाय : इस बात के लिए बेकों 
को आलोचना की जाती है कि ऋण देने मे उनकी रुचि नहीं रही है ओर 
वे मरकारी प्रतिभूति में निवेश कर आसान गस्ता चुन रहे है। यह 
आलोचना सही नहीं है। बैंकी का पहला दायित्व जमाकर्ता के धन की 
रक्षा करना है। अगर सरकारी प्रतिभूृतियो पर अधिक ब्याज मिलता है 
तो बैंकों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। थदि बैंकों को ऋण देने के 
लिए प्रेरित करना है तो सभी सबद्ध पक्षों को क्रेडिट चैनल खोलने के 
लिए ढाँचागत सुधारों की तरफ बढ़ना होगा ओर दित्त-पोषण की नई 
व्यवस्था कायम करनी होंगी । 

. कमजोर बैंकों के बारे में वर्मा समिति की रिपोर्ट : कमजोर बेकों 
के बरे में वर्मा समिति ने बेहतरीन नुस्खा सुझाया है। समिति मे इंडियन, 
यूकों और यूनाइटेड बैक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैकों 
को कमजोर माना है। समिति ने जो प्रमुख सिफारिश की हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 

क समिति ने पहले तीन कमजोर बैंकों के लिए सरकार मे 5,500 
करोड़ रुपए के समर्थन की सिफारिश है, लेकिन में इसके खिलाफ 
हूँ। किसी मरे हुए व्यक्ति को कृत्रिम साँस से कब तक जिंदा रखः 
जा सकता है ? अगर इतनी राशि सरकार दे ही सकती है तो इसका 
इस्तेमाल बैंकिग क्षेत्र में टेवर्नालॉजी के सुधार पर करना चाहिए। 

ख अगर समिति की पस्रिफारिश के अनुरूप संपदा पुन्नार्तिर्माण कंपनी 
बनानी ही है तो उसपर लगनेवाले 5 करोड़ रुपए की पूरी पूँजी 
निजी क्षेत्र में आनी चाहिए और सरकार को भी इतना ही 'योगदान 
करना चाहिए। 

ग वित्तीय पुनर्सरचना प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश उचित 
है, लेकिन इसे रिजर्ब बैंक के ढाँचे मे नहीं रखना चाहिए। इस 
तेरह से यह रिजर्व बैंक की विशेष शाखा बन जाएगी और बिना 
वजह की समस्याएँ पैंदा होंगी। 

घ. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (बी, आर एस ) के लिए कोई लित्तीय 
सहारा साल में 3 प्रतिशत से अधिक स्टाफ कथैती के लिए ही 


# भारतीय अर्थनीति ऋ# 


दिया जाना चाहिए 

ड पूँजी-पर्याप्तता के मार्च 2000 के मानक के आधार पर इन तीन 
बेकों को धीरे-धीरे निर्धारित अनुपात की ओर बढ़ने का कार्यक्रम 
दिया जा सकता हैं, लेकिन सरकार को इनका पूँजी-पीौषण नही 
करना चाहिए। 

च यह बात ठीक से समझने को है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 
असली हिस्सेदार जमाकर्ता ही है । आज नही तो कल ये जमाकर्ता 
इन कमजोर बैंकों में दोँव लगाने पर पुनर्विचार करेंगे। अगर 
सरकार ने कारगर उपाय नहीं किए तो यह काम जमाकर्ता कर 
डालेगे | 

हमे यह मानना होगा कि दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैक पुनर्सरचना 

के कठिन दौर से गुजर रहे हैं और हम भी इस समायोजन से अछूते नहीं रह सकते | 

बहस का समय चला गया है और काम को अंजाम देने का वक्‍त आ गया है। अगर 

कमजोर बैंकों के रोग को अभी ठीक नहीं किया गया तो यह रोग पूरी वित्तीय 

प्रणाली में फेल सकता है। एलन ग्रीनस्पैन ने कहा भी है कि वित्तीय प्रणाली उतनी 
ही मजब॒त होती हे, जितनी इसकी सबसे कमजोर कड़ी 

[] 


# भारतीय अर्थनीतति & पडा 


वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का एजेंडा 


--एन ए. मजूमदार 


बुहद्‌ अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के लिए मुदृढ वित्तीय क्षत्र पहली शर्त 
है। सन्‌ 99व में भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत शुरू को गई उदारीकर्म की 
प्रक्रिया के ममानातर वित्तीय क्षेत्र मे भी बदलाव आए। दर अमल, उस क्षेत्र में सन्‌ 
990 के दशक मे महत्त्वपूर्ण बदलाव देखे गए। इस अध्ययन में वित्तीय श्ेत्र के 
चुनिंदा हलको में आए इन बदलावो की समीक्षा करने का प्रयास किय्ग गया है | इस 
अध्ययन से एक सामान्य निष्कर्ष यह निकला हे कि हमारी ताकत नकलची सुधार 
लागू करने तक ही मीमित है । साथ ही, भारत के मा्माजिक- भार्थिक ताने-बाने के 
मुताबिक इन सुधारों को दिशा न दे पाना हमारी मुख्य कमजोरी रही है। इसके 
अलावा भुधार लागू करने की प्रक्रिया के दोरान कह विकृरतियाँ भी उसमे देखी गई 
है | इसलिए भविष्य के लिए सुधारों का स्वरूप तय करते समय इन विकृतियों का 
सुधारना तथा उपेक्षित क्षेत्रों पर गौर करना हमारा मुख्य श्वेप होना चाहिए। 


बैंकिंग क्षेत्र 

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का मुख्य ध्यान बेकिंग क्षेत्र पर रहा है। हमने द्वितीय 
भरमिंहम समिति की सिफारिशों के अनुसार बुनियादी मानदड़ों को सफलतापूर्वक 
लागू कर दिया है। इन उपायो के तह्ठत मार्च 2000 के अत तक न्यूनतम प्रैजो- 
पर्याप्तता अनुपात को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने, बाजार जोखिम को 
पहचानने तथा सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों के लिए गर्ब 2000 के अत तक 
2 5 प्रतिशत के जोखिम वजन का निर्धारण करने, गग्सिर्पाल के कोर वर्मोकरण 
की दिशा में बढ़ने, आय की पहचान करने, 4 अप्रेल, 999 से परिसंपत्ति जवाबदेही 
प्रबंधन (ए एल एम ) को औपचारिक स्वरूप देन और लेखा तथा आय आदि 
खुलासा करने में पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है । 
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हालाँकि हमने ऋण पर लिये मानदंड' लागू करने की दिशा मे काफी हद 
तक सफलता भर्जित की है, परंतु सार्बजनिक क्षेत्र के बैंकों के बुनियादी मुद्‌दो पर 
पकड़ बनाने में हम नाकाम रहे हें। सार्वजनिक क्षेत्र के जैकों को ' अकुशल तथा 
गेंग्-ज्यावसायिक कहने का चलन बढ़ गया हैं और भारतीय विशेषज्ञो द्वारा ही इस 
प्रकार के विशेषर्णा के प्रयोग से इन बको का आत्मविश्वास और घटा है । उदाहरण 
के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बेंकों के पुनर्गठन सबधी कार्यदल की रिपोर्ट 
(अध्यक्ष, एम एस वर्मा) में इन बैंको की सुद्ृढ़ता को इनके ऋणमुक्त होने, आय 
आर्जिव करन तथा लाभ कमान को क्षमता के आधार पर परखने की कोशिश की 
गड़ है। इन क्सौटियों पर ओरिएंटल बेक ऑफ कॉमर्स तथा स्टेट बैंक ऑफ 
पटियाला ही मुदृढ़ बैंकी के तीर पर उभरे हैं, जबकि शेष बैंको को मामूली या 
अत्यधिक गंभीर रूप से बीमार बैंकों की श्रेणी में रखा गया है । इंडियन बैक, यूको 
बैक तथा यूनाइटेड नैक को स्पष्टत, कार्फी कमजोर घोषित किया गया है और 
इनके लिए तुरत उणय करने की जरूरत है, जबकि छह अन्य बैंकों--इलाहबाद 
अक, सेंटल बैंक, इंडियन ओवरमसीज बैंक, पजाब एड सिध बैक तथा विजया बैक 
की भी पहचान कमजोर बैंकों के रूप में की गई है| इंदिरा गांधी इस्टीट्यूट ऑफ 
डेवलपमंट रिसर्च द्वाग तैयार 'इडिया डेवलपमेंट रिप्रोर्ट ((999-2000) ' के अनुसार 
' भारतीय नैक तथा वित्तीय समस्थान उच्च प्रभाव क्षमता, जोखिम-आकलन तथा 
प्रबंधन के कमजोर ज्ञान, कर्मचारियों तथा शेयरधारकों के हितो से संबंधित विवादों 
पण नियंत्रण की अपयप्ति क्षमता के अनूठे संयोजन दरशाते हैं" । अलबत्ता, इन 
समस्याओं का गंभीरता का देखते हुए थह कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र को 
अगले 2-3 वर्षों के भीतर समस्यामुक्त कर पामा संभव नहीं है। विनियमनो मे 
हमारे दुरदर्शी मुणगें के बावजूद आनेवाले वर्षो में भारत की बैंकिंग प्रणाली मे 
आग् संकट तथा दीवालियापन आ सकता है।' (पृष्ठ 20) ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र 
के बैको को हम कैसे बचा मकते हैं ? क्या कोरिया ओर थाईलैड की तीर्थयात्रा के 
माध्यम से ऐसा किया जाएगा ? 

दुर्भाग्यवश इनमें से किसी भी भारतीय विशेषज्ञ ने भारतीय सदर्भ में सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों की गैर-उत्पादक परिसपत्तियों (एन.पी.ए ) की उत्पत्ति के बारे में 
जानने का प्रयास नहीं किया है। ये एन पी.ए इन बैंकों द्वारा विदेशों से कम अवधि 
के लिए भारी ऋण लेने और इस राशि को संपत्ति या शेयर-बाजारों में निवेश करने 
का परिणाम नहीं हैं, जेसाकि अधिकतर पूर्वी एशियाई देशों मे हुआ था। भारत में 
इसका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, ऋण- मेले या कुछ व्यापारिक उधारकर्ताओ को 
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दी गई खास सहूलियते है। पेशेवर योग्यता के आधार पर भारतीय बेकर विश्व भर 
में अद्वितीय हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की खस्ता हालत के लिए उन पर 
दोष मढना अनुचित ही होगा। यह ठीक है कि उन्हें जोरिब्रम मापने के अर्थशास्त्रीय 
मॉडल से उचित प्रकार से निप्टना न आता हो, परंतु उन्हे जोखिम-प्रबधनन का 
भरपूर व्यावहारिक ज्ञान है। दरअसल, दोष उस बृहद्‌ माहौल का है, जिसमे वे काम 
करते हैं और उसे ही बदलने को जरूरत है। अब भारत सरकार या भारतीय रिजर्व 
बैक को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता 
है, क्योकि बैंको के प्रबंधन मे वे सक्रिय भूमिका निभाते है | इन बेको को स्वायत्तता 
देना भी व्यावहारिक समाधान हो सकता है। इनके मौजुदा निदेशक मंडलो को 
बर्खास्त कर उनके स्थान पर ईमानदार और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, जेसे उच्च न्यायालयो 
के अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों, अर्थशास्त्रियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि, को बोर्ड में 
शामिल किया जाना चाहिए। एन पी ए से निपटने के लिए बैक ही सबसे सक्षम 
एजेसी है, न कि परिसंपत्ति प्रबंधन कपनियाँ या परिसंपत्तियाँ पुनर्गठन कोप। 

भूमडलीकरण की अवधारणा की अपर्याप्त समझ के कारण बौद्धिक दासता 
उदारीकरण के युग के उप-उत्पाद के रूप में उपजी है। भारतीय स्टेट बैंक अपने 
लिए आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते समय लंदन स्थित 'इकॉनॉमिस्ट' में इस पद 
का विज्ञापन देना पसंद करता है। शुक्र है कि अब तक किसी भारतीय विशेषज्ञ ने 
कमजोर वेंकों के प्रबंधन हेतु उन्हे लंबी अवधि के लिए विदेशी बैंकों को मौंपने 
का सुझाव नही दिया है, जैसाकि पोलैंड के मामले मे हुआ है। देसी समस्याओं से 
देसी उपायों के जरिये बेहतर तरीके से निबटा जा सकता है। आत्मनिंदा से न तो 
समस्या का हल प्राप्त किया जा सकता है और न ऐसा करना वित्तीय क्षेत्र की छवि 
के लिए ही ठीक होगा। 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं की जड़ में प्रमुख मुद्दा ऋण 
सबंधी है। बैंकिंग क्षेत्र के संसाधनों का उचित प्रयोग उधार जमा अनुपात से 
प्रतिबिबित होता है, जो पिछले कई वर्षो से 50 प्रतिशत के आस-पास बना हुआ 
है। इन संसाधनों के अधिक सार्थक इस्तेमाल से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 
और अर्थव्यवस्था का विकास भी तेज गति से हो सकता है। 


चिक्रास बैंक 
बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए गठित नरसिंहम समिति ने सुझाव दिया था 
कि विकास वित्त संस्थानों (डी एफ आई ) को स्वयं को बदलकर व्यावसायिक 
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बैकों या गैर-बैंकिंग वित्त-कपनियों के रूप मे ढाल लेना चाहिए। बाद में खान 
कार्यदल ने भी डी एफ आई को चेक के रूप में बदलने कौ अनुमति देने की 
सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैक ने भी इस विषय पर विचार-विमर्श हेतु एक 
परचा जारी किया। उसपर हुई प्रतिक्रियाओ के आघार पर भारतीय रिजर्व बैंक का 
निष्कर्ष रहा कि “ हालाँकि यूनीवर्सल बैंकिंग की अवधारणा संसाधनों के 
कुशलतापूर्वक इस्नेमाल की दृष्टि से वाछ्मीय है, परंतु इस प्रकार की प्रणाली की 
तरफ बढ़ते समय काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट जगत्‌ अब भी 
परियोजनाओं के विन-पोषण के लिए डी एफ आई. पर निर्भर है। दूसरी तरफ कम 
अवधि के वित्त पोषण के लिए आवश्यक ढॉचागत सुविधाएँ तथा विशेषज्ञता 
व्यावसायिक वेंकों के पास है।' (वार्षिक रिपोर्ट, सन्‌ 7998-99, पृष्ठ 49) यह 
निष्कर्ष तार्किक है। आमतोर पर बैंकों तथा डी एफ.आई को क्रमश: कम और 
लबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराने की दशा में विशेषज्ञता प्राप्त है। पूर्वी एशिया 
का अनुभव भी इस निष्कर्ष की ही पुष्टि करता है। 


पूँजी बाजार 

पूजी बाजार अब अनुभवी हो चले हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, क्लियरिंग 
निगमों (शोधन गृदठ) तथा निश्चेषगृहों (डिपॉजिटरी) के बाद से प्रतिभूति बाजारों में 
गहत्त्वपर्ण सस्थागन बदलाव आए है। मुबई बाजार अब सचमुच राष्ट्रीय बाजार बन 
गया है। डिस्विटिव व्यापार भी शुरू होने की प्रक्रिया में है। इस सदर्भ में जिन दो 
समस्याओं पर अब तक अधिक ध्यान नहीं गया है, वे हैं--निजी प्लेसमेंट बाजार 
तथा प्यूचुअल फंडूस से प्राप्त ला्भांश और आय को आयकर से मुक्त रखना। 

पिछले कुछ वर्षों के दौगन निजी प्लेसमेंट बाजार कांरपेरेट घरानों के लिए 
ससाधन जुटाने के प्रमुख स्रोत के तौर पर उभरे हैं । सन्‌ 998-99 में बैंकों, वित्तीय 
सम्थानों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इस तंत्र के जरिये लगभग 
50,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो प्रोस्पेक्ट्स और राइट्स इश्यू के माध्यम से अर्जित 
0,000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक हैं । अब सवाल यह उठता है कि बाजार के 
विकास की कीमत पर निजी प्लेसमेंट मार्गों का विकास क्या स्वास्थ्यकारी है ? यह 
मुद्दा महत्त्वपूर्ण है; क्योकि फिलहाल निजी प्लेसमेट, सेबी द्वारा निर्धारित निवेशकों 
के हित संबंधी मानदंडों की सुरक्षा के दायरे में नहीं आते। नए उद्यमी के लिए निजी 
प्लेसमेंट तक पहुँचना सरल भी नहीं है। 

सन्‌ 998-99 के बजट में म्यूचुअल फंड्स से प्राप्त आय और लाभांश को 
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आयकर के दायरे से मुक्त रखा गया था। एसा ऊपरी तोर पर इक्विटी मे निवेश का 
पोत्साहित करने के लिए किया गया था। दुर्भाग्यवश इस कदम से बैंकों के साथ 
भेदभाव हुआ, क्योंकि उनसे प्राप्त आय पर अग्यकर देय है। इस प्रकार यह उपाय 
गेर-समानतावादी तथा अमीरों के पक्ष में है। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि 
व्यावसायिक बैंकों मे ही भारत की बचत-दर को जी.डी पी के १2 ग्रतिशत से 25 
प्रतिशत तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में बेको के साथ भेदभाव की 
नीति से इस राष्ट्रीय बचत-दर में कमी आ सकती है। यह देखना होगा कि पूंजी 
बाजार को विकसित करने का हमारा उत्साह वचत के अन्य उपकरणों को नुकसान 
न पहुँचाए। यह भेदभाव जितनी जल्दी दूर किया जाएगा, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 
उतना ही अच्छा है। 


सजामीण ऋण- प्रणाली 

ग्रामीण ऋण- व्यवस्था, जिसके अतर्गत व्यावसाबिक बेकों की ग्रामीण 
शाखाएं, सहकारी ऋण संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, की लगभग 
पूर्ण उपेक्षा इस बात का स्पष्ट उदाहरण है क्रि वित्तीय क्षत्र के हमा? सुधार नकल 
पर आधारित है। यह पूरी प्रणाली आज खम्ताहाल है| कृषि तथा लघु क्षेत्र के उद्यम 
जीडीपी और निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार ग्रामीण ऋण 
प्रणाली भारतीय वित्त क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण अंग है। 

ऋमीण ऋण प्रणाली में जान फुंकने को वित्त क्षेत्र के भविष्य के लिए 
सुधारों के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। (रिवराइविंग रूरल 
क्रेडिट, इकॉ्नामिक एंड पॉलिटिकल वबीकली, 9 जुन, 999) यहाँ मामला प्रणाली 
में हलकी-फुल्की छेड़छाड़ का या कुछ सहकारी संस्थानों के साथ सहमति के 
करार करने भर का नहीं है, बल्कि पूरे तत्र को कारगर तथा सक्रिय बनाने के लिए 
नई संरचना तैयार करने का है। 


निष्कर्ष 
दूसरी पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में बात करना समझ्नदारी ही 
होगी। इस संक्षिप्त अध्ययन में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि 
सुधार लागू करने की प्रक्रिया के दौरान आईं विकृतियों को दूर करना और सुधार- 
प्रक्रिया के दौरान उपेक्षित रहे क्षेत्रों पर ध्यान देना भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य 
के सुधारों के एजेंडे में इन पक्षों की अनदेखी नहीं की जा सकती। 
[॥ 
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कृषि-नियोजन : इक्‍्कोसवीं शताब्दी की 
चुनौतियाँ तथा अवसर 
--के.सी. पत् 


हमारे देश को गरीबी की समस्या से अभी मिब्टना है। वर्तमान में अरब 
आबादी में से 35 करोड़ लोग गरीबी-रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। 60 
प्रतिशत से अधिक आबादी अब भी अपने जीवनयापन और रोजगार के लिए कृषि 
पर निर्भर है। चिता का प्रमुख विषय यह है कि राष्ट्रीय आय में कृषि-द्षेत्र के 
योगदान में तेजी से कमी आई है, परंतु कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में मामूली 
गिरावट ही देखी गई हैं। ग्रामीण आबादी के लिए कृषि क्षेत्र में लाभकारी रोजगार 
अवसरों को जुटाना उस परिदृश्य में और भी चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहाँ जोतों का 
आकार न सिर्फ छोटा है, बल्कि यह लगातार सिकुड़ता जा रहा है और भूमि पर 
दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों, विशेषकर गरीब तबकी के लिए 
रोजगार जुटाने के लिए जबरदस्त प्रयास करने कीं आवश्यकता है। 


खाद्यान आत्मनिर्भरता 

रचनात्मक नियोजन, कृषि अनुसंधान तथा विकासोन्मुख नीतियों के चलते 
हमारा देश खाद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है | सन्‌ 960-6+ में खाद्यान्न 
उत्पादन 82 करोड़ टन रहा, जबकि पिछले वर्ष 20.3 करोड़ टन का रिकॉर्ड 
उत्पादन दर्ज किया गया। इसी प्रकार नब्बे के दशक में वार्षिक सुरक्षित (बफर) 
भंडार 2 से 3 करोड़ टन रहा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हमारी जनसंख्या वृद्धि के 
मुकाबले अधिक रही है। यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में देश के प्रदर्शन को 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है | तिलहन, व्यापारिक फसले और पशुधन के क्षेत्र 
में हमारी ग्रगति उल्लेखनीय रही है। सन्‌ 960-67 में तिलहन उत्पादन 70 लाख 
टन रहा, जो सन्‌ 999 में बढकर 2 5 करोड टन तक पहुँच गया। इसी प्रकार गन्ना 
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उत्पादन भी सन्‌ 960-6 मे करोड़ टन के मुकाबले बढ़कर 30 करोड़ टन हो 
गया। आलू उत्पादन भी 30 लाख टन से बढकर 23 करोड टन दर्ज किया गया। 
दूध उत्पादन 2 करोड टन से बढ़कर 7 5 करोड़ टन तक जा पहुँचा । 

इस तरह जहाँ एक ओर आबादी लगातार बढ़ती रही, वहीं खाद्यानन- 
उपलब्धता सन्‌ 4950-5 में 400 ग्राम प्रतिदिन से कम रहने के बावजूद सन्‌ 997 
में 50 ग्राम तक जा पहुँची | प्रति व्यक्ति दुध-उपलब्धता भी १25 ग्राम प्रतिदिन से 
बढ़कर 204 ग्राम हो गई। ये उपलब्धियों कम नहीं है और हम निश्चित रूप से 
इनके मामले मे गर्व महसूस कर सकते है। 

इन सफलताओं से यह उम्मीद तथा विश्वास और दूढ़ होता है कि हमारे 
कृषि विशेषज्ञ भविष्य की चुनौतियो का मुकाबला बखूबी कर सकेंगे। 

अलबत्ता हमें यह स्वीकार करना होगा कि आनेवाले दिनो में हमारे कृषि 
वैज्ञानिकों को और भी अधिक जटिल त्तथा कठिन समस्याओं से जूझना होगा । हमारे 
समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती खाद्यान्न उत्पादन मे समुचित और निरंतर वृद्धि 
सुनिश्चित करने की है, ताकि लगातार बढ़ती स्वस्थ आबादी की खाद्यान्न को 
जरूरत पूरी की जा सके। हमारी आबादी ॥ अरब से अधिक हो चुकी है और 
विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के मुताबिक सन्‌ 2035 तक हम इस क्षेत्र में चीन को पीछे 
छोड देगे। इस बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रतिवर्ष 50- 
60 लाख रन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन की जरूरत होगी । 

इस सदर्भ में हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कृषि के लिए उपलब्ध 
भूमि सीमित है । दरअसल, सभावना तो यह भी व्यक्त की जा रही है कि कृषि योग्य 
क्षेत्रफल कुछ सिकुड़ सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से जरूरी है कि वनाच्छादित 
क्षेत्र को उसके वर्तमान के खतरनाक स्तर के मुकाबले बढ़ाया जाए। इसी प्रकार 
शहरीकरण और उद्योग भी हमारी कृषि योग्य भूमि को निगलते जा रहे हैं। हम इन 
तथ्यों से आँखें नही मूँद सकते। मौजूदा स्थिति इस बात के मद्देनजर और भी 
जटिल हो गई है कि कृषि विकास के हमारे पुराने पग्रोत संतृप्त हो गए हैं। इस 
परिदृश्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उपायो पर काम करने की जरूरत है। 

क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर किए जानेवाले नियोजन तथा समुचित 
नीतियों पर अमल करने से वर्षायुकत क्षेत्र कृषि-उपज बढ़ाने में योगदान कर सकते 
हैं। वर्तमान में ये क्षेत्र हमारी 40 प्रतिशत आबादी तथा देश के 75 प्रतिशत गरीबों 
के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल कुछ शफ्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन का 
45 प्रतिशत हिस्सा इन क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। वर्षायव्त क्षेत्रों मे कृषि उत्पादन 
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बढाने के लिए सरक्षित सिचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए नियोजन की 
प्रक्रिया के दौरान ही सिचाई-प्रबंधन में किसानों की सक्रिय भागीदारी को बढावा 
देने के उपायो पर विचार करने की जरूरत है| इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 
देश की पारिस्थितिकी में मौजूदा विविधता के मद्देनजर क्षेत्र विशेष का खयाल 
रखते हुए नियोजन की आवश्यकता है। 

हालाँकि हमारे अतीत के प्रयासों ने विकास्न-प्रक्रिया को आगे बढ़ाने मे 
भरपुर मदद की है, परंतु कृषि उत्पादकता तथा उससे प्राप्त आय में क्षेत्रवार अतर 
को देखते हुए क्षेत्र विशेष सबंधी नियोजन आवश्यक हो गया है। विकसित और 
विकासशील क्षेत्रों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है | जहाँ एक ओर उत्तरी तथा 
पश्चिमी क्षेत्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है, वही पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि- 
विकास में पिछड़े रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, सन्‌ 970 के दशक में पंजाब मे 
पूर्वी राज्यों का चावल का उत्पादन रिकॉर्ड किए गए उत्पादन स्तर के बराबर है। 
पूर्व मे प्राय: बेहतर संसाधनयुकत राज्यों को इस दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती रही 
है कि इन क्षेत्रो मे अच्छी पैदावार का लाभ अन्य पिछड़े राज्यों को भी मिलेगा, परतु 
हमें स्वीकार करना होगा कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। 


अस॑लुलित क्षेत्रीय विकास 

इस असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण काफी बड़ी संख्या में ग्रामीणों को 
विकसित तथा शहरी इलाकों में जाकर बसने के लिए मजबूर होना पड़ा | इक्कौसवीं 
शताब्दी के दौरान कृषि-नियोजकों की प्राथमिकता इस असतुलन को कम करने 
और अंततः पूरी तरह समाप्त करने तथा रोजगार के नए उत्पादक अवसर जुटाने की 
होनी चाहिए। सौभाग्यवश पूर्वी तथा उत्तर-पूर्बी क्षेत्रों में भूमिगत जल के बड़े स्रोत 
भौजूद हैं । इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन भी बड़े स्तर पर उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ 
उत्पादन स्तर काफी कम है। कृषि विकास के लिए इन क्षेत्रों की क्षमता का भरपूर 
इस्तेमाल करने के लिए उचित प्रयास करने की जरूरत है । ये क्षेत्र ढॉँचागत विकास 
की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। यहाँ भूमिगत जल विकास, बिजलीकरण, बाजारों 
तथा सड़को के विकास के लिए किए गए निवेश के निजी तथा सामाजिक स्तर पर 
काफी भारी मात्रा में लाभ मिल सकते हैं | ढाँचागत सुविधाओं के अभाव के कारण 
बहुत सी विज्ञन-आधारित कृषिगत प्रौद्योगिकी इन क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाई है। इस 
स्थिति में तेजी से सुधार करने की आवश्यकता है। 

इन क्षेत्रों के किसानो के सूचना-स्तरों में भी सुधार करने की आवश्यकता 
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, इस पूरे क्षेत्र में विस्तार सेवा तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है | इस 
वूत्ी देने के लिए सुदृढ़ सेवाक्षेत्र भी चाहिए, जो कृषि उत्पादकता बढाने 
बवश्यक आगत की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगा। इक्कीसबी 
नियोजन-प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के जल्द प्रसारण 
ना प्रौद्योगिकी की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 


चैचधीक्रषण 
55, कृषि के विविधीकरण पर पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता था | दरअसल, 
हा बानी और मत्स्यपालन के विकास रूप में कृषि के विविधीकरण की 
न! नाएँ हैं। पशुधन का क्षेत्र कृषि क्षेत्र की विकास प्रक्रिया में तेजी लाने 
५ भूमिका निभा सकता है। दूध, मांस, ऊन और अडों के उत्पादन की 
2 री पशुधन-उत्पादक्ता विश्व मे निम्नतम है। दूध का सबसे बड़ा 
हा होने के बावजूद उत्पादकता तथा प्रति व्यक्तित दूध की उपलब्धता! की 


9 “” कई विकसित देशों से पीछे है। मत्स्य क्षेत्र अभी तक अधिकसित है । 
उत्पादन बढ़ाने की भी काफी संभावना है। हमारे पास ॥4 लाख 


४... शापानी उपलब्ध है, जो छोटी मछलियों के विकास के अनुकूल हैं 

# .... न इसका कुल १0 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल किया जा रहा है ' 

४ “ . वाब्दी में इन क्षेत्रों का विकास करना होगा, ताकि देश के आर्थिक 
महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकें। 

दुसे अलावा पर्यावरण के अनुकुल कृषि क्षेत्र का विकास करने की 


आए 4 ई में इस बात का ध्यान नहीं रखे जाने के कारण प्राकृतिक ससाधनों 
हुए." है।साठ के दशक के मध्य में शुरू की गई हरित क्रांति भी प्राकृतिक 
इु#* “+' तत्यथिक उपयोग के लिए जिम्मेदार हो सकती है| इसके लिए कुछ 
मिकछ किसानों की क्षमताओं का कम आकलन भी दोषी है। इसी प्रकार 

ठुद्म” व नाओं पर जोर देने की प्रवृत्ति भी ससाधनों के दोहन और कुप्रबधन 
कई की. 7 | उदाहरण के लिए--नहरो के पानी, बिजली, नाइट्रोजन उर्वरकों 
हाम१९७,.. के रिआयतों के चलते किसान इनके खतरों की अनदेखी करते हुए 
9 प्रयोग करने के लिए प्रेरित हुए। हरित क्रांतिवाले क्षेत्रों में अकसर 

दिया! ऋक. + पानी जमाव, जलस्तर में गिरावट, पानी की गुणवत्ता में कमी, भूमि 
.., आदि समस्‍्याएँ सामने आ रही हैं। उधर जीविका-निर्वाह से जुड़े 


एण, बन-कटाव, रेगिस्तान में भूमि के बदलना आदि पमस्याएँ सिर 
58 आए 
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उठा रही हैं, जहाँ किसानों की निवेश-क्षमता तो कम है ही, साथ ही सरकार की 
ओर से भी उनपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 

प्राकृतिक संसाधनों के स्तर में गिरावट से कृषि विकास की गति कम हुई 
है। देश की बढ़ती आबादी की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के 
लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इक्कीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती है। 
दरअसल, कृषि के टिकाऊ उत्पादन के लिए प्रभावी नियोजन के साथ-साथ 
पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और नीतियों कीं आवश्यकता है। 


कृषि में घटला निवेश 

कृषि में जनता का घटता निवेश भी चिंता का विषय है। अस्सी के दशक के 
शुरुआती वर्षो में शुद्ध घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत अंश दोबारा कृषि में पूँजी के तौर 
पर निवेशित कर दिया गया था; परंतु नब्बे के दशक के दौरान यह घटकर मात्र 5 
प्रतिशत रह गया। इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है, ताकि कृषि विकास और 
क्षेत्रवार प्रदर्शन पर प्रतिकूल असर न पड़े। नियोजन-प्रक्रिया के तहत सिंचाई, 
सहकों, परिवहन, ऋण-सस्थाओ, बाजारों, बिजलीकरण, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज 
आदि से जुड़ी सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन देश की 
भौगोलिक स्थिति तथा आवश्यक निवेश की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में उपलब्ध 
कराए जा रहे संसाधन अपर्याप्त हैं। इस समस्या के समाधान के लिए संरचैनात्मक 
'धिकास के क्षेत्र तथा प्रसंस्करण उद्योग में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी जरूरी 
है । इस दिशा में सभी नीतिगत तथा प्रक्रियागत बाधाओं को पहचानकंर तुरत आधार 
पर दूर करने की भी जरूरत है। 


भूम॑डलीकरण 

नब्बे के दशक के आरंभ से ही घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल 
तेजी से बदल रहा है। कृषि तथा खाद्यान्न रिआयतों का मुद्दा काफी सवेदनशील 
है, परंतु बढ़ते राजकोषीय घाटे के मद्देनजर इनपर लगातार बहस होती रही है। 
कृषि रिआयतो के सामाजिक लक्ष्यों तथा उनकी राजनीतिक संवेदनशीलता को 
देखते हुए इस क्षेत्र में सुधार आदि को सावधानीपूर्वक लागू करना होगा। इस 
सिलसिले में घिश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी.ओ.) समझौते को लागू करने के 
परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजारों को खोले जाने के मुद्दे 
पर भी विचार करना होगा। डब्ल्यू-टी ओ. का सदस्य होने के नाते हमें मात्रात्मक 
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प्रतिबंध हटाने के साथ साथ शुल्क दरों को घटाना होगा इसी प्रकार आयात 
परिदृश्य भी पूर्ववत्‌ नही रहेगा | हालाँकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हम मुक्त रूप से 
व्यापार कर सकेगे. परंतु हमें इस बात का विश्लेषण और आकलन करना होगा कि 
इससे हमारे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर कैसा असर पड़ेगा। 

अलबत्ता भूमंडलीकरण से केवल खतरा ही नहीं है। सच तो यह है कि 
इसने कई नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। हमारे देश में प्राकृतिक संसाक्षनों का 
तो समुचित भडार है ही, ऋतुओ की विविधता भी है। हमारे यहाँ दुनिया के अन्य 
देशो के मुकाबले जैव-विविधता का भी पर्याप्त भंडार है। शायद ही कोई ऐसी 
'फसल होगी, जो हमारे देश में न उगाई जा सके | डब्ल्यूटी ओ समझौते के बाद 
विश्व बाजारों तक हमारी पहुँच बढ़ने की संभावना है | वर्तमान में विश्व-निर्यात मे 
हमारी भागीदारी । प्रतिशत से भी कम है। हमे उन बस्तुओ कली पहचान करनी 
होगी, जिनके मामले में अंतरराष्ट्रीय बाजार मे हम बेहतर स्थित्ति में हैं। हम अपेक्षाकृत 
सस्ती और अत्यधिक मेहनती श्रम शक्ति को लेकर भी लाभ की स्थिति मे है। अब 
हमे यह आकलन करना होगा कि इस महत्त्वपूर्ण संसाधन का बेहतर इस्तेमाल क्रिस 
प्रकार किया जाए, ताकि हम अतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता में टिक सके। 

कृपिक्षेत्र में हमारे पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ मौजुद हैं, जिन्होंने 
अतीत में भी देश के समक्ष मुँह उठाकर खडी हुई चुनौतियों का जमकर मुकाबला 
किया था। भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर वे फिर नए समाधान प्रस्तुत करने 
में सक्षम हैं। राष्ट्र की भी उनसे यही अपेक्षा है। 

कृषि के क्षेत्र में यह वह समय है, जब हमे उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा 
उपकरणो का इस्तेमाल खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन के लिए करना 
चाहिए। इसके लिए हमें भारतीय कृषि के संदर्भ में लंबी अवधि को ध्यान में रखते 
हुए नियोजन करना होगा। इस दिशा में जैठ प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत प्रोद्योगिकी के 
इस्तेमाल को जरूरत है, ताकि उत्पादकता संबंधी समस्याओ से प्रभावी तरीके से 
निबटा जा सके। ऐसे में संरचनात्मक कमियों से निबटने के लिए सरकार और 
उद्योग के बीच सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 
किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने की उनकी क्षमता पर भी गृूरा भरोसा है 
उम्मीद है कि ते इस मामले में हमें निराश नहीं करेंगे। 

/यष्ट्रीय काष़ि विज्ञान अकादमी के पॉनवें स्थापना दिवस के अवस्तर पर 
दिया गया व्याख्यान 5 जून 2000॥7 

[] 


38 # भारतीय अर्थनोति # 


भारतीय उद्योग जगत्‌ : संरचनात्मक बदलाव, 


पुनर्गठन, प्रदर्शन तथा हाल की नीतिगत पहल 
(भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट) 


भारतीय उद्योग जगत्‌ नब्बे के दशक में महत्त्वपूर्ण बदलावों के दौर से 
गुजरा है। सगठनात्मक पुनर्गठन तथा अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और चुनौतीपूर्ण औद्योगिक 
माहौल के निर्माण के उद्देश्य से औद्योगिक नीतियों मे बदलाव की प्रक्रिया जारी 
ह | संरचनात्मक परिवर्तनों से औद्योगिक प्रदर्शन आमतौर पर सुगठित हुआ है । नब्बे 
के दशक में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक (आई.आई.पी ) पर आधारित औद्योगिक 
बिकाप्त में अस्सी के दशक की तुलना में (32 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत तक) 
ज्यापक बदलाव (0,6 प्रतिशत से १27 प्रतिशत तक) देखा गया। औद्योगिक 
पुनर्गठन की आवश्यकता ने निजी कॉरपोरेट क्षेत्र मे विलयन और अधिग्रहण, 
सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों तथा कॉरपोरेट जगत्‌ की कार्यप्रणाली को अधिक 
प्रतिध्पर्धात्मक और प्रभावी बनाने से जुड़े कई मुद्दों को उठाया है। इस अध्ययन 
में इन्हीं पर प्रमुखता से विचार किया गया है। 


उद्योग जगत्‌ में सैरचनात्मक बदलाव 

पिछले तीन दशकों मे उद्योग जगत्‌ मे विकास-दर तथा सकल घरेलू उत्पाद 
(जी.डी पी.) में योगदान की दृष्टि से कोई खास प्रगति नहीं दिखाई पड़ी है। सत्तर 
के दशक मे औद्योगिक उत्पाद की औसत वार्षिक विकास-दर 4.4 प्रतिशत थी। 
सन्‌ 979-80 में यह दर मात्र 2.6 प्रतिशत रही थी और सन्‌ 978-79 में 6 
प्रतिशत दर्ज की गई । अम्सी के दशक में औसत वार्षिक विकास-दर 7.2 प्रतिशत 
रही | विकास-दर का आँकडा सन्‌ 980-8१ में 4.4 प्रतिशत और सन्‌ 989-9९ 
में 44.2 प्रतिशत तक ऊपर उठा। 
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नौवें दशक में औद्योगिक विकास मे काफी उतार-चढ़ाव देखे गए! पहले 
दो वर्षो में यह ऑकडा .2 और १2 9 प्रतिशत रहा, जबकि सन्‌ 499-92 मे 
लुढ़ककर यह १ 9 प्रतिशत तक पहुँचा और अगले वर्षो में 6 प्रतिशत से ऊपर रहा। 
इसी दशक में वार्षिक औसत विकास-दर (998-99 तक) कुछ कम, यानी & & 
प्रतिशत रही । सन्‌ 970 में जी डी पी. में उच्चोग की हिस्सेदारी 8 6 प्रतिशत थी 
और सन्‌ 995-96 में यह बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई। सन्‌ 996-97 में यह 
घटकर 22 प्रतिशत हो गई। अगले दो वर्षो तक यहीं आँकड़ा कायम रहा। 

औद्योगिक उत्पादन के सूचकाक की दृष्टि से सन्‌ 499- 92 से 998-99 
तक उत्पादन की बिकास-दर धीमी रही। उद्योग जगत्‌ के विभिन क्षेत्रों, विशेषकर 
खनन तथा खुदाई में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है (तालिका-१) | 

तालिका-] 
औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक औसत विकास-दर 








(प्रतिशत) 
क्षेत्र 98-82 से 8१-82 से 9-92 से 
98-99 तक 90-94 तक 98-99 तक 
सामान्य सूचकाक 69 हू रह इ४ 
3. निर्माण 69 7.6 5.9 
2 विद्युत्‌ 80 90 68 
3 खनन तथा खुदाई 6.0 83 30 
तालिका-2 
औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक विकास-दर-प्रयोग आधारित वर्गीकरण 
(प्रतिशत) 
क्षेत्र 98-82 से 98-82 से 499-92 से 
98-99 तक 90-9 तक 98-99 तक 
- बुनियादी बस्तुए 7. ७ 
2. पूँजीगत वस्तुएँ प्र ११5 3.0 
3. मध्यस्थ वस्तुएँ मक। 5,9 77 
4. उपभोक्ता वस्तुएँ 62 6.7 5.5 
क. टिकाऊ १ 2 १3 9 7.9 
ख. गैर-टिकाऊ 53 5.5 5.0 
सामान्य सूचकांक 6.9 शहर 8. 
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तालिका-2 से स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर अस्सी के दशक में बुनियादी 
तथा पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र ने तेज रफ़्तार से विकास किया, वहीं नब्बे के दशक 
मे मध्यवर्ती वस्तुओ से जुड़े क्षेत्रों ने विकास की त्तेज गति दर्ज की | नौवें दशक में 
बुनियादी, पूँजीगत तथा उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़े क्षेत्रों की विकास-दर में सापेक्ष 
कमी का प्रमुख कारण आँद्योगिक क्षेत्र में जारी पुनर्गठन की प्रक्रिया है। 


कुछ उत्पादन में क्षेत्रवार सापेक्ष योगदान 

औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक मे विभिन क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान 
में बदलाव भी ओशद्योगिक उत्पादन मे हो रहे सरचनात्मक परिवर्तनों के एक अन्य 
पहलू को ही दरशाते हैं। तालिका-3 में उपलब्ध आँकडे बताते हैं कि अस्सी के 
दशक के दौरान निर्माण-क्षेत्र का योगदान 70 प्रतिशत से बढ़कर नब्जे के दशक मे 
8 6 प्रतिशत हो गया। अलबत्ता, खुदाई और खनन के मामले में महत्त्वपूर्ण 
गिरावट देखी गई। 


तालिका-3 
विभिन्‍न वर्गों का औद्योगिक उत्पादन में तुलनात्मक योगदान 
(प्रतिशत) 
क्षेत्र 98-82 से 90-9॥ तक 92-93 से 98-99 तक * 
(औसत) (औसत) 
7 निर्माण... 706 8१6 
2 विद्युत 4 4 १4 4 
3 खनन एवं खुदाई १5 6 40 
सामान्य मुचकाक.. _000 300 0 


आई आई.पी श्ुखला निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन क्षेत्रों के लिए 
निर्धारित बजनों से भी इन बदलाबवों की झलक मिलती है। निर्माण-श्षेत्र का वजन, 
सन्‌ 7980-8) * 00 के आधारवाली पूर्ण की आई आई.पी. श्रृंखला में 77 
प्रतिशत से बढ़कर सन्‌ 3993-94 < 00 के आधारबाली मौजूदा श्रृंखला में 79 36 
प्रतिशत हो गया। इस प्रकार खनन और खुदाई तथा बिजली के क्षेत्रों का भी सापेक्ष 
वजन पुरानी तथा नई अंखला में 4 46 ग्रतिशत से घटकर .43 प्रतिशत और 
१0.47 ग्रतिशत से घटकर ॥0.7 प्रतिशत रह गया। 


(७५++ रन नगभा के नञानक अं +क-क>७०- ७० ३अच्क 


+* इस अवधि में उत्पादन लगभग स्थिर होने के कारण सन्‌ १99-97 से सबधित आँकडो को शामिल नहीं 
किया गया है। 
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तालिका 4 
निर्माण-श्षेत्र का वजन ढाँचा 


एन.आई.सी. क्षेत्र आधार आधार आधार 
श्रेणी 49705-400 80-85400 93-94500 
श्रेणी). खनन एवं खुदाई 969. 446. व0्क 
श्रेणी-2 और 3 निर्माण 8] 08 ग्ा. 79 36 
श्रेणी-4 विद्युत्‌ 9 23 १.43 १0 7 
कुल सामान्य सूचकांक १00.0 400 0 १00 0 


नब्बे के दशक के दौरान बुनियादी और पूँल्नीगत वस्तुओ से जुड़े भ्षेत्रो के 
सापेक्ष योगदान में गिरावट आई, परंतु मध्यवर्ती और उपभोक्ता बस्तुओं के क्षेत्र मे 
वृद्धि दर्ज की गई (तालिका-5) । 
तालिका-5 
विभिन क्षेत्रों का औद्योगिक उत्पादन में तुलनात्मक योगदान 
(प्रयोग-आधारित वर्गीकरण) 


(प्रतिशत) 
क्षेत्र 98-82 से 90-9] तक 92-93 से 98-99 तक * 
(औसत) (औसत) 
3 बुनियादी वस्तुएँ 43 6 32939 ० 
2 पूँजीगत उस्तुएँ 25 0 हक 
3 मध्यस्थ वस्तुएँ १4 6 35 2 
4 उपभोक्ता वस्तुएँ १6 8 2 9 
सामान्य सूचकाक १00.0 १00.0. 


नब्बे के दशक में औद्योगिक उत्पादन में बुनियादी तथा पूँजीगत बस्तुओ मे 
जुड़े क्षेत्रो का अपेक्षाकृत कम योगदान, अन्य बातों के अलावा व्यापार के उदारीकरण, 
विशेषकर आयात में तथा वित्तोय उदारीकरण के प्रभाव के कारण रहा | इसके चलते 
कॉरपेरेट जगतू को ' अन्य आय' से लाभ मिला। भाथ ही कई उद्योगों में पुमर्गठन 
तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की जरूरत के चलते प्रतिस्पर्धा में कमी के 
कारण भी ऐसा हुआ। 





+ इस अवधि में उत्पादन लगभग स्थिर होने के कारण सन्‌ 499 -92 से सब्धित आँकड़ों को शामिल नहीं 
किया गया है। 
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हाल में डुआ सँगठनात्मक पुनर्गठन ४ विलयन त्तथा 
अधिग्रहण (एम. ए. ) 

हाल की अवधि में भारतीय कॉरपोरेट जगत्‌ में हुआ पुनर्गठन अंतरराष्ट्रीय 
व्यापारिक माहौल से प्रेरित था। नौवे दशक के शुरुआती वर्षो में शुरू किए गए 
मसरचनात्मक सुशरों ने भारतीय उद्योग जगत्‌ पर कॉरपोरेट पुनर्गठन करने, गौण 
गतिविधियों को छोड़ने तथा विलयन और अधिग्रहण के लिए दबाव डाला। 

पुनर्गठन की इस प्रक्रिया मे शामिल है-- (क) प्रमुख गतिविधि में पूर्ण योग्यता/ 
कुशलता भर जोर, ।ख) विदेशों में ठिस्तार, (१) ससाधन जुटाना तथा (घ) उत्पाद 
पोर्टफॉोलियों को तर्कसगत बनाना कॉरपोरेट जगत्‌ ने तेजी से विकास के लिए हाल 
के वर्षो में बिलयन आर अधिग्रहण की नीति अपनाई है| यह नीति भारतीय कंपनियों 
की पूँजी बाजार में पहुँच सुगम बनाने, क्षमता बढाने, नई प्रौद्योगिकी शामिल करने 
तथा निर्यात बाजार बिर्कासित करने में मददगार साबित होगी (बॉक्स-) इस सर्दर्भ 
में निजी तथा सार्वजनिक उपक्रमों के समेकन का विकल्प आवश्यक तारिक परिणति 
के रूप में उभरा है। 

बॉक्स-॥ 
विलयन तथा अधिग्रहण के सिद्धांत 

शविलयम तथा अधिग्रहण के पीछे कई कारण होते हैं। अधिग्रहण 
करनेबाली कंपनी लाभ कमानेवाले प्रचालन, कर-लाभ, प्रबंधन या तकनीकी 
विशेषज्ञत से मिलनेवाले लाभां, उत्पाद-भिन्‍नता आदि की दृष्टि से ऐसा 
करती है | बेचनेबाली कंपनी अतिरिक्त वित्त, मार्केटिंग या तकनीकी बदलावों 
की संभावना, अधिकतर म्टॉकचारकों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने की इच्छा, 
आकर्षक क्रय-प्रम्ताव या फिर अपना अस्तित्व बनाए रखने की खातिर ऐसा 
कर सकती है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण व्यापारिक इकाई की सोची- 
समझी रणनीति हो सकती है, जिसके तहत वह मौजूदा उत्पाद को छोडकर 
ऐसे नए उत्पाद से जुड़ना चाहता है, जो बदलते प्रतिस्पर्धात्मक और तुलनात्मक 
अंतरगप्ट्रीय माहौल में अधिक मुनाफेवाले साबित हो सकते है। अलबत्ता, 
पट तथा अधिग्रहण ने व्यापारिक फैसलों और सार्वजनिक नीति-निर्धारण 
के लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं । विकास और प्रगति के विभिन्‍न चरणों से 
गुजरकर सामने आनेबाले ये कदम व्यापारिक फर्मो के लिए काफी महत्त्वपूर्ण 
हो सकते हैं। 
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कार्यकुशलता के तर्को को संदिग्ध माननेवालों का मत है कि ऐसी 
कपनियों के प्रदर्शन मे अधिग्रहण के बाद कोई सुधार नहीं आता | इसके अलावा 
शेयर धारकों को मिलनेवाला लाभ भी दरअसल उनके बीच की पूँजी का 
पुनर्वितरण ही है। एक अन्य मत के अनुसार, विलयन और अधिग्रहण सरीखी 
गतिविधियाँ सट्टेबाजों की जोड-तोड़ का प्रतिफल होती हैं, जो वास्तव में 
' आमोद-प्रमोद में डूजे समाज' के उन्माद को दरशाती है। इस प्रकार की 
सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों ऋण बढाने के साथ-साथ इक्विटी का आधार 
कमजोर करती हैं, जो अंतत- आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती हैं। 

बविलयन से अधिग्रहण करनेवाली तथा अधिगृहीत कंपनियों--दोनों 
को लाभ मिलता है। यदि उत्पाद और बाजार एक-दूसरे के पूरक हो तो 
बिलयन तथा अधिग्रहण से दोनों को लाभ मिलता है। यदि दोनों कपनियों 
एक ही क्षेत्र में सक्रिय होती है तो इस प्रकार की गतिविद्नियों से प्रतिस्पर्धा 
कम करने या समाप्त करने में भी मदद मिलती है। जब घाटेवाली कंपनी को 
मुनाफा कमानेवाली कपनी के द्वारा अधिगृहीत किया जाता है तो इससे कर 
और घाटे में कमी लाने में भी मदद मिलती है। 

अधिग्रहण दोस्ताना या ईर्ष्यालु माहौल में हो सकते हैं। दोस्ताना 
अधिग्रहण/बिलयन कपनियों के बीच मोल-भाव के बाद तय किए जाते हैं, 
परंतु ईर्ष्या या कडवाहट को जन्म देनेवाले ऐसे कदम प्राय: कपनी पर 
नियत्रण हितों को पुख्ता करने के इरादे से शेयरों के अधिग्रहण के जशिये 
उठाए जाते हैं। विलयन और अधिग्रहण से ऊर्जा-प्राप्ति की सभावना रहती 
है। इस प्रकार की ऊर्जा प्राय: कीमत घटाने में मददगार होती है। परिमाण 
(स्केल) की अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकीय अर्थव्यवस्थाओं के जरिये औसत 
कीमत घटाने मे सहायक होती है, जो किसी उद्योग में संयंत्र के न्यूनतम 
आकार को प्रभावित करती है या फिर प्रबंधकीय अर्थव्यवस्थाएँ उत्पादन 
तथा वितरण कीमतों को घटाती हैं। संभावना (स्कोप) की अर्थव्यवस्थाएँ 
प्राव- उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी से प्रेरित होती हैं। 

उधर वित्तीय ऊर्जा विलय होनेवाली इकाइयो की पूँजी की कौमतों 
पर बिलयन के प्रभाव का नतीजा होती है। अर्थव्यवस्था मे आनेवाले उत्तार- 
चढावो के प्रति धीमी प्रतिक्रिया करनेवाली कंपनियों के अधिग्रहण से अधिग्रहण 
करनेवाली कंपनी को आय का निरंतर ग्रोत प्राप्त होता है ! एक अन्य कारण 
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| अधिग्रहण करनेबाली कपनी के प्रबधन का यह विश्वास भी हो सकता है है 
कि वह लक्षित कंए्नी के संसाधनों का बैहतर ढंग से प्रबंध कर सकती है। 
इसके अलावा, लक्षित कंपनी का कर घाटा भी अधिग्रहण करनेवाली कंपनी 
के लिए लाभप्रद मिद्ध हो सकता है। 

विलयत तथा अधिग्रहण गतिविधियों नई उत्पादन सुविधाएँ और नए 
! ब्रांड बाजार में उतारने से पूर्क प्रतीक्षा-समय को घटाने, उत्पादन पोर्टफोलियों 
। को मजबुन बनाने, आधारभूत अनुसंधान और विकास-खर्चो को दोगुना होने 
से रोकने के साथ “साथ शेवरधारक का मृल्याधार विस्तृत करने में भी सहायक 
होती हैं । इन गतिविधियों को 'बुद्धिमानी भरी कॉरपोरेट नीति' माना जाता है 
। जहाँ तक संसाधनों के उपयोग का प्रश्न है, तो कई बार आंतरिक विकास की 
बजाय विलयन अश्िक कुशल कदम हो सकता है। 
। अलबना, विलयन और अधिग्रहण गतिविधियों के साथ कुछ खतरे 
भी जुड़े हैं--मसलन, अधिगृहीत कंपनी के बारे में अपर्याप्त जाँच, अधिक 
बोली लगाना, काफी विस्तृत बिविधीकरण, असंबद्ध क्षेत्रों की कंपनियों का 
अभिग्रहण बगैरह। इनमे ग्राय: ऐसी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू | 
। करने के मार्ग में काफी मुश्किलें खडी होती है। 


नि कब नह ने थे अनाज पनिनलतिननान अभगनभाओंओ 





भारत में विलयन और ऊअधिग्रहण गतिविधियों में प्रगति 
भारतीय उद्योग के पुनर्गठन की प्रक्रिया उदारीकरण के तुरत बाद शुरू नही 
हुई थी। दरअसल, सन्‌ 996 से उद्योग में आई मंदी ने भारतीय कॉरपोरेट इकाइयो 
का मुनाफा कम किया और अधिक ग्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उन्हें पुनर्गठन करने 
को प्रेरित किया। इसी प्रकार वे अपना आकार घटाने, गौण गतिविधियों को समाप्त 
करने तथा विलयन ओर अध्षिग्रहण के जरिये आधार को व्यापक बनाने के लिए 
प्रेरित हुईं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओ की मदद से अतिरिक्त मानव शक्ति को 
कम करने की कोशिश की गई। साथ ही यह भी महसूस किया गया कि बड़े 
आकार की कंपरनियाँ ही बहुसाष्ट्रीय कंपनियों की चुनौतियों से भलीभॉति निपट 
सकेंगी। इस लक्ष्य को पाने का एक रास्ता विलयन तथा अधिग्रहण ही था। 
घधगवती समिति की सिफ्रारिश पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 
सन्‌ 3997 में अधिग्रहण विनियमनों के मुद्दे को सरल बनाया। भगवती समिति 
रिपोर्ट ने अधिक पारदर्शिता, निष्यक्षता, सभी निवेशकों को बराबर समझने, समयबद्धता 
और सही सृचना देने, झूठी पेशकशों को रौकमे तथा उल्लंघनों के खिलाफ कार्यवाही 
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करने पर जोर दिया है। अधिग्रहण संबंधी नियमों को निवेशकों के अनुकूल बनाने 
के लिए इनमे संशोधन जारी हैं । 

भारत में वित्तीय सस्थानो ने भारतीय उद्योगों मे विलयन तथा अधिग्रहण 
गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा उनके लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए 
व्यापक मीति बनाने की पेशकश की है। इस दिशा मे नीतिगत एकरूपता बनाए 
रखकर विलयन तथा अधिग्रहण गतिविधियों को सहज बनाया जा सकता है । 

सन्‌ 999-2000 के केद्रीय बजट में भी विलयन ओर अधिग्रहण गतिविधियां 
को सरल बनाने के लिए करो मे प्रावधान किए गए हैं | बजट में निहित प्रावधान यह 
सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि इस प्रकार होनेवाली बिक्री से मिलनेवाले 
लाभ को पूँजीगत लाभ माना जाए और उसपर उसी प्रकार कर लगाए जाएँ। 

प्रस्तावित परिवर्तनों से पुनर्गठन के दौर से गुजर रहे बड़े व्यापारिक समृहो 
को लाभ मिलेगा। अनुकूल औद्योगिक नीतियों से भारतीय काँरपोरेट जगत्‌ की 
पुनर्गठन की प्रक्रियः को बल मिला है। अलबता 'एर्जिट' नीति को औद्योगिक क्षेत्र 
के उदारीकरण के निकष पर परखने की जरूरत है। कॉरपंरेट जगत्‌ पर उचित 
नियत्रण तथा अनुकूल 'एग्जिट' नीति से पुनर्गठन की प्रक्रिया विकास के अधिक 
अनुकुल बन सकेगी | 

वित्त वर्ष 7798-99 के दौरान कुल 5१ अरब रुपए मूल्य की घिलयन/ 
अधिग्रहण गतिविधियाँ साकार हुई। इनमे से आधी तो पिछली तिमाही में ही ल्मगू 
हुईं थीं। पिछले वर्ष के 37 प्रस्तावों के मुकाबले इस वर्ष भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड के पास 66 पेशकश विचाराधीन हैं। सीमेंट, स्टील, कंप्यूटर, 
सॉफ्टवेयर, वित्त, फार्मास्युटिकल्म, उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य-उत्पादों, कृषि-रसायनो 
और कपड़ा क्षेत्र मे इन गतिविधियों का अधिक जोर रहा है। सन्‌ 999-2000 
की पहली छमाही में 403.68 अरब रुपए के विलयन/अधभिग्रहण सौदों को अंतिम 
रूप दिया गया। आमतौर पर ग्रुप कंपनियों ने व्यापारिक गतिविधियों को एकीकृत 
करने के लिए विलयन किया। इसी प्रकार होल्डिंग कंपनियों ने अपना निवेश 
सुरक्षित करने के लिए घाटा दिखा रही अपनी सहायक कंपनियों का अधिग्रहण 
किया। कुशल प्रबंधन का लाभ उठाने के लिए घाटेवाली कंपनियों का विलय 
मुनाफा कमानेवाली कपनियों मे कर दिया गया। इन कंपनियों के साझा निदेशको 
ने विलयन को प्रभावी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूभिका पिभाई। नई कंपनियाँ गठित 
करने की बजाय मौजूदा कंपनियों अथवा मौजूदा क्षमताओं के अधिग्रहण के लिए 
बहुराष्ट्रीय कपनियों को साथ लिया गया। पिछले ढाई वर्षों के दौरान लगभग 400 
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कपनियों ने इक्विटा पुनर्गठन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी की है। 


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन 
सामागव्य नीति 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सदर्भ में सरकार की नीति सामरिक रूप से 
महत्त्वपूर्ण इकाइयो को मजबूत बनाने, गैर-महत्त्वपूर्ण इकाइयों में क्रमबद्ध ढंग से 
विनिवेश या नीतिगत बिक्री के जरिये उनका निजीकरण करने तथा कमजोर इकाइयो 
के पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपाय करने की रही है। इन उपक्रमों के प्रदर्शन मे 
लबी अवधि के लिए सुधार की दृष्टि से पुनर्गठन की नीति के अंतर्गत शामिल गया 
है--) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर.) की प्रक्रिया! 
के तहत पुनर्जीवित करना, 2. वित्तीय पुनर्गठन (आवश्यकतानुसार), 3. सयुक्त 
उपक्रमों का गठन, 4 मानव शक्ति को तर्कसगत बनाना तथा 5. बोर्ड/प्रबधन को 
मजबूत बनाकर उच्चित नियंत्रण । , 
सहमति चे5 करार (एम-ओऔ.यू.) 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देने के साथ-साथ अपने 
लक्ष्यों और उपलब्धियों के प्रति उन्हें अधिक जवाबदेह बनाते हुए सन्‌ 988 से 
सरकार ने सहमति के करार की अवधारणा को स्वीकार किया है। इस उपाय से 
मकारत्मक नतीजे सामने आए है। उन उपक्रमों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति के करारो 
का ब्योरा तालिका-6 में दिया गया है। 
विनियेश 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी की विनिवेश-प्रक्रिया मूलत: उन्हें 
बाजार-ताकतों के अनुशासन के अनुरूप ढालने तथा उनके प्रबंधन को अधिक 
पेशेवर और परिणामोन्मुख बनाने के लिए शुरू की गई थी। सरकार को विभिवेश के 
कार्यक्षेत्र, उपयुक्त नीति, प्रक्रिया, समय आदि के बारे में सलाह देने के लिए अगस्त 
4996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अगस्त 998 तक 
8 रिपोर्ट दाखिल कीं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों के बारे में सिफारिशें 
की गईं थीं। वे सिफारिशें निम्नलिखित हैं-- 

।. सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रमों में नीतिगत बिक्री के जरिये विनिवेश। 

2. 6& उपक्रमो में व्यापारिक बिक्री । 

3. जी.डी आर के माध्यम से बिक्री की पेशकश और 5 उपक्रमों के लिए 

घरेलू मार्ग | 


के भारतीय अर्थनीति # 5 6॥ 


तालिका-6 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहमति-पत्रों का वर्षगत विवरण 


(नंबर) 

वर्ष गी.एस.ई. पी.एस.ई.- सर्वोत्तम अति उत्तम उत्तम साधारण खराब 
द्वारा मूल्यांकन 
हस्ताक्षरेत करार 

१99-92 णज़ा 59 2] 25 १0 5 च 
१992-93 98 67 28 22 40 7 न 
993-94 40॥ प्रा 486 9 १2 ]0 ता 
१994-95 06 57 39 26 न - 2 
१995-96 04.. 03 ठव 3] 7 १2 2 
१996-97 30. 40 46 27 १9 १॥ 7 
]997-98 ]08 08 45 25 33 2] 4 


१998-99 १09 - न ० हे कु 

4 ॥ उपक्रम में कोई निवेश नहीं। 

5 8 उपक्रमों मे निवेश टालना तथा 

6 4 उपक्रमों को बंद करना। 

इनमें से कई सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है, जबकि शेप मामले 
सरकार के समक्ष विच्याराधीन हैं ! 

वित्त वर्ष 9998-99 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों में 
इक्टिवी के विनिवेश को मजूरी दी। ये हैं--इंडियन ऑयल कारपेरेशन (आई ओ.सी ), 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), दिदेश संचार निगम लिमिटेड 
(वी.एस.एन.एल.) और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) | 
सरकार मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम.आई.एल एल.), भारत अल्युमीनियम 
कारपोरेशन लिमिटेड (बालकों), इंडियन पृर्ण्मि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 
(आई,टी डी सी ) और कुद्रमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड (के आई.ओ सी एल ) 
में भी सामरिक गठजोड़/बिक्री के जरिये विनिवेश कर रही है। 

सन्‌ 99-92 से 998-99 की अवधि में सरकारी इक्विटी के विनिवेश 
के जरिये 8,698 करोड़ रुपए की वसूली की गई है (तालिका-7) | सन्‌ 7999- 
2000 के केंद्रीय बजट मे सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 करोड़ रुपए मूल्य के 
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शेयरों का विनिवेश का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें से अप्रैल-सितंबर १999 के 
दौरान 460 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। 








तालिका-7 
विनिवेश-प्राप्तियों का वर्षगत विवरण 
(करोड़ रु में) 
वर्ष विनिवेश-प्राप्ति 
बजट आकलन वास्तविक 

499-92 2,500 3,038 
992-93 2,500 १,967 
१993-94 3,500 -48 
१994-95 4,000 5,607 * 
१995-96 7,000 ],397 * 
१996- 97 5,00॥ 455 * 
997-98 4,800 9१2 
4998-99 9,006 5,376 * (अ) 
999-2000 १0,000 460 
ञभ्र॒ अस्थायी! 
स्वायच्तता 


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाने और उन्हें अधिक 
प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने मुनाफा कमानेवाले उपक्रमों को अलग-अलग 
दर्ज की स्वायत्तता प्रदान की है। इस स्वायत्तता के आधार पर इन उपक्रमों को 
नवर्त्नों तथा लघु-नवरत्लोी का दर्जा प्रदान किया गया है। 


नवरत्न 
सरकार ने सन्‌ 998-99 (बॉक्स-2) तक नवरत श्रेणी के लिए ॥॥ 
उपक्रमों को चुना है। इन उपक्रमो को कुछ दिशा-निर्देशों के तहत पूँजी व्यय करने, 


* सन्‌ 994-99, 995 -98, 996-97 तेपा !998-99 के बोनस शेयर क्रमश 530 करोड़ रू, ,035 





करोड़ रु, 75 करोड रुपए और 6 करोड रुपए शामिल है | 
+* सितंबर 79 तक ।| 
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सयुक्त उपक्रम लगाने और विदेशों में प्रौद्योगिकी तथा सामरिक गठबंधन 
के उद्देश्य से सहायक कार्यालय स्थापित करने संबंधी फेंसले लेने को पूरी 
आजादी है। 





नल 250 मर छह की पक पल 


बॉक्स-2 
नवरलों की सूची 
१ इंडियन ऑयल कारपेरेशन (आई ओ भी ) 
2 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई पी सी एल) | 
3 ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओ एन जी सी.) 
4 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.पी सी एल ) 
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी.एल ) 
6 नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एन टी.पी सी ) 
7 स्टील अँथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) 
8 विदेश सचार निगम लिमिटेड (वी एस.एन एल ) 
9 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बी एच ई.एल ) 
0 गेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जी ए आई एल ) 


|_॥स १7 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी.एन.एल ) 


लघु रत्न 

सरकार ने अन्य कई लाभ अर्जित करनेवाले उद्यमों को भी वित्तीय, प्रबंधन 
तथा परिचालन के मामले मे अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। इन्हें लबु-रत्नो का 
दर्जा दिया गया है। ऐसे उपक्रमों के लिए पिछले 3 वर्षो के दौरान लगातार लाभ 
कमाने के अलावा सकारात्मक साख रखना, सरकार से भार्थिक सहयोग या गारटी 
की अपेक्षा नहीं रखना, सरकार को देय ऋणो/ब्याज आदि की गेर-अदायगी न 
करना आदि शर्तों का पालन करना आवश्यक है। ये उपक्रम मिर्धारित दिशा-निर्देशों 
का पालन करते हुए पूँजीगत खर्चे करने, सयुक्त उपक्रम लगाने, प्रौद्योगिकीय और 
सामरिक गठबंधन करने, मानव-संसाधन प्रबंधन संबंधी योजनाएँ तैयार करने के 
लिए स्वतत्र हैं। 
राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष 

सरकार ने औद्योगिक पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी के उनन्‍्ततीकरण तथा 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानवीय स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मियों 
के सुरक्षा कवच के तौर पर सन्‌ 3992 में 'राष्ट्रीय नवीमीकरण कोष' का गठन 
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किया था इस कोष को मदट स अब तक कंद्र क सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में 
स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस ) ल्गगू की गई है। इस योजना का 
दायरा बढ़ाकर कर्मचारियों को सलाह देने, ग्रशिक्षित करने, दोबारा नौकरी पर 
रखवाने आदि कार्य भी इसमें शामिल किए गए है। इस सिलसिले मे १6 राज्यों मे 
विभिन्‍न स्थानों पर कर्मचारी सहायता-केद्र खोले गए हैं। स्वैच्छिक मेवानिवृत्ति 
योजना के लिए 3। अक्तुबर, 998 त्तक कुल 2,029.84 करोड़ रुपए की राशि 
केद्रीय सार्वजनिक उपक्रमो के ,25,84 कर्मचारियों के लिए जारी की गई। 


तालिका-8 
राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष का वर्षवार वितरण 
(करोड़ रु ) 
बर्घ एन.आर.एफ. को सार्वजनिक खाते में 
आवंटित राशि स्थानांतरित राशि 
१99]-92 200 00 के 
992-93 829 66 829.66 
१993-94 ,020 00 700.00 
१994-95 500.00 १00 00 
१995-96 > १40 00 
996-97 250 00 १50 00 
997-98 306 99] 306.97 
998-99 300 00 278 00 


राज्यों चेठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 

राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों, जैसे--सड़क यातायात और 
बिजली बोर्डों को छोड़कर कई में पुनर्गठन की प्रक्रिया लगभग नदारद है। इनमे से 
अधिकतर उपक्रम बीमार घोषित हो चुके हैं या होने के कमार पर हैं। इनको 
अकुशलता के कारण राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है | ऐसी स्थिति 
में इन उपक्रमों के पुनर्गठन की सख्त जरूरत है। कुछ राज्यो ने पहले ही इस दिशा 
मे उपाय शुरू कर दिए हैं | उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था, जिसने अप्रैल, 996 को 
उड़ीसा बिजली सुधार अधिनियम, 995 लागू कर बिजली क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया 
शुरू की। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात ने भी इस क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं| इसी प्रकार 
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अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग आदि गैर-प्रदूषक इकाइयाँ ऐसे 
शहरों के 25 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थापित की जा सकती थीं। अन्य 
उद्योगों को 25 जुलाई, 99१ से पहले निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में ही लगाया जा 
सकता है। 
बॉक्स-4 
सार्व॑जनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची 
]. हथियार तथा गोला-बारूद और रक्षा-उपकरणों से संबंधित सामान, रक्षा 
एयरक्राफ्ट और युद्धपोत। 
2 आशणविक ऊर्जा | 
3 भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ 
22 (ई) दिनांक 5 मार्च, 4995 में उल्लिखित पदार्थ। 
4 रेलवे यातायात] 


पूर्वोत्तर के लिए विशेष नीतिगत पैकेज 
सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सन्‌ 7997-98 के दौरान नई औद्योगिक 
नीति तैयार की है, ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में जारी विकास की कम रफ्तार 
से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। इस क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिए इस नीति 
पर सक्रिय रूप से अमल किया जा रहा है। 
प्रत्यक्ष निदेशी निवैश नीति 
सरकार बेहतर प्रौद्योगिक, आधुनिकीकरण, निर्यात और अंतरराष्ट्रीय स्तर 
के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई.) का प्रवाह 
बढाने के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए सरकार की नीति विदेशी निवेश को 
प्रोत्साहन देने की रही है। इस दिशा में सरकार का प्रयास नीतियों एवं प्रक्रियाओ 
को अधिक पारदर्शी बनाने तथा अधिक गतिशील और निवेशकोन्मुख नीतिगत तंत्र 
तैयार करना है। इसके साथ ही घरेलू उद्योग को प्रतियोगिता के समान अवसर 
उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लाभांश-संतुलन, विदेशी 
विनिमय निष्पक्षता, विदेशी इक्विटी पूँजी इत्यादि की शक्ल में समानांतर उपाय भी 
किए गए हैं। एफ.डी.आई. नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 
3. एफ.डी.आई. मंजूरी के दो तरीके तय किए गए हैं--(क) भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः मंजूरी तथा (ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड 
(एफ. आई.बी.पी.) / सरकार द्वारा मंजूरी 
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2 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर चिह्नित 34 अणियी/उच्च 
ग्राथमिकतावाले उद्योग समूहों के लिए 50/5/74/400 प्रतिशत 
एफ. डी.आई. को स्वत: मजूरी। 
3 बिद्युत्‌ उत्पादन, प्रेषण और वितरण तथा राजमार्ग, मुरगों /बाहनो क 
लिए), पुलों, बंदरगाहो, सड़को के निर्माण ओर रखरखाव संबंधी 
परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्गो के तहत शत प्रतिशत विदशी 
इक्बिटी भागीदारी को मजूरी। 
4 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के लिए छह सप्ताह की समय-मीमा के 
भीतर एफ.डी आई संबंधी आवेदनों का निपटारा करता आवश्यक | 
5 कृषि, सपत्ति तथा बीमा क्षेत्र में एफ डी आई को मजूरी नहीं। 
6 कुछ क्षेत्रों में मूल निवेश और प्राप्तियो (लाभांश संतुलन और विदेशी 
विनिमय निष्पक्षता के अलाबा) पूरी वापमी | 
7 विदेशी प्रौद्योगिकी तक आसान पहुँच। 20 कर्ेंड अमेग्की डॉलर 
तक के भुगतान और घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत तथा निर्यात पर 8 
प्रतिशत की दर से रॉयल्टी के लिए स्वत: मजूरी | 
8 घरेलु ऋण तक आसान पहुँच। भारत में निवेश ऋग्नेबाली विदेशी 
कंपनियों भी घरेलू ठित्तीय सम्थानों से घरेलू ऋण लेकर अपनी क्षमता 
बढा सकती हैं । 
9 बाहरी व्यावसायिक ऋण तथा ऋण- भुगतान की हदार शर्से । 
0 ग्लोबल डिपॉजेटरी रिस्लीट (जी,डी आर ), अमेरिकन डिपॉजेटरी रिसीट 
(एडी आर ) तथा ' फॉरेन करसी कबर्टिंबल बॉद्स' (एफ सी सी मी ) 
में बुद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं। 
तल संत्र 
सरकार ने ढाचागत तंत्र के किकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार 
मका को परिभाषा परिसपत्तियों के स्वामी से बदलकर रोवा-प्रदाता की 
गई है, ताकि निजी क्षेत्र की भागी से छॉँचागत सेवाओं का विकास सुनिश्चित 
पा सके। सरकार ने कुशल डॉचागत तंत्र के लिए पिछले कुछ बर्षों में कई 
उठाए हैं। सभी प्रमुख ढाँचागत क्षेत्रों को मिजी क्षेत्र की परियोजनाओं क॑ 
इले ही खोल दिया गया है तथा विद्युत उत्पादन, दुस्मचार सेवाओं, बंदरगाहों, 

और हवाई अडडों के क्षेत्र में कई निजी क्षेत्र की परियोजनाएँ लागू की 

हें। दृरमंचार नीति में हाल में किए गए बदलावों की जानकारी बॉक्स-5 
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। दी जा रही हैं-- 


बॉक्स-5 

नई दूरसचार नीति की घोषणा मार्च 4999 में की गई। इसके तहत 
बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सवाओ के मौजुदा लाइसेंस को । अगस्त, 999 से 
राजस्व बेटवारा व्यवस्था के अतर्गत मजूरी दी गई है। नई व्यवस्था को चुनने 
की स्थिति में, अंतरिम डपाय के तौर पर बुनियादी तथा सेल्युलर टेलीकॉम 
ऑपरेटरों को उस स्थिति में लाइसेस फीस के रूप में अपने कुल राजस्व के 
१5 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा, जब भारतीय दूरस॑चार विनियमन प्राधिकरण 
(ट्राई) राजस्व ब्रेंटवारे का प्रतिशत निर्धारण नहीं कर पाता | 

नई नीति में मौजूदा शेयरधारको को लाइसेस समझौते की तारीख से 
अगले $ साल तक अपने शेयर बेचने की छुट नहीं होगी। इस अवधि में शेयरों 
के हस्तातरण की भी इजाजत नही दी जाएगी। नीति मे इक्विटी विस्तार के 
जरिये नए निवेशकों को शामिल करने का प्रावधान है, परतु वर्तमान निवेशक 
इस व्यवस्था को छोड़कर नहीं जा सकगे। 

सेल्युलर सेवाओ के सदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि दोनो 
आऑपरेटररों को या तो राजस्व बँटवारा व्यवस्था को चुनना होगा अथवा पुरानी 
लाइसेंस फीस व्यवस्था करा पालन करना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार 
राजस्व बँटवारा व्यवस्था को चुननेवाले ऑपरेटरों को मौजूदा द्वि- अधिकार 
प्रणाली की बजाय बहु-अधिकार प्रणाली को स्वीकार करना पड़ेगा। नई नीति 
के तहत यह व्यवस्था की गई है कि सरकार (बतौर लाइसेस प्रदानकर्ता) और 
लाइसेप्न प्राप्तकर्ताओं के बीच विवाद को सुलझाने में ट्राई को अहम भूमिका 
होगी। नए लाइसेंस देने के समय और सख्याओं के बारे में सरकार ट्राई से 
मशविरा करेंगी। अलबत्ता, कार्यप्रणाली के संदर्भ में ट्राई से सलाह लेना 
सरकार के लिए आवश्यक होगा। 

दुरसचार विभाग की नीतियों तथा लाइसेंसिंग कार्यतत्र को अलग करने 
के बाद तैयार अलग दूरसचार सेवा विभाग को 2003 तक कॉरपोरेट स्वरूप दें 
दिया जाएगा। 


भारतीय रिजर्व बैंक ने ढाँचागत क्षेत्र के लिए ऋण-वितरण में तेजी ला- 
तु अप्रैल 999 में नए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के तह 
हॉँचागत परियोजनाओं आदि के लिए वित्त जुटाने आदि मुददे भी शामिल कि 
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गए भारतीय रिजर्व बैंक की अक्तूबर 999 म जारी मौद्रिक तथा ऋण नीति 
घोषणा मे बैंकों द्वारा किसी एक परियोजना (विद्युत्‌ परियोजनाओं के लिए ,000 
करोड़ रुपए तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए) के लिए स्वीकृत 
ऋण की ऊपरी सीमा संबंधी शर्त भी समाप्त कर दी गई है। बैक अब अपने 
विवेकाधिकार के अनुसार तय ऊपरी सीमा का पालन करते हुए ढॉंचामत परियोजनाओं 
के लिए अवधि ऋणों को मंजूरी दे सकते हैं । बैंक अब ग्रुप एक्सपोजर नार्भ के 
अतर्गत 50 प्रतिशत सीमा में 0 प्रतिशत तक बढोतरी कर सकते हैं, बशर्ते अतिरिक्त 
व्यवस्था ढाँचागत परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए की जाए । 
आवास 

आवास-विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने कई बड़े कदम 
उठाए हैं । इसके अतर्गत शहरी भूमि (ऊपरी सीमा और विनियमन) अधिनियम को 
निरस्त करना भी शामिल है। इस क्षेत्र के लिए ऋण-राशि के प्रवाह मे सुधार के 
लिए सन्‌ 3999-2000 के केंद्रीय बजट में निम्न उपायों की घोषणा की गई-- 

१. आवासों को गिरवी रखने की दृष्टि से प्राथमिक तथा गौण बाजारों के 
विकास के लिए नेशनल हाउसिग बैंक अधिनियम मे सुधार। 

2 आवास के क्षेत्र मे सक्रिय वित्तीय कपनियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य 
से गैर-उत्पादक परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पर कर संबंधी दृष्टिकोण 
में बदलाव। 

3 आवास क्षेत्र के लिए बैंक ऋणों की उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से 
व्यावसायिक बैंकों को अपनी जमाराशि में से 3 प्रतिशत तक उपलब्ध 
कराने के निर्देश दिए गए। 

4 नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना 
के अंतर्गत आबासीय इकाइयो की संख्या सन्‌ 7999-2000 के दौरान 
बढ़ाकर .25 लाख कर दी गई। 

लघु दोत्र के उद्योग 
लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए ऋण-उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से सन्‌ 
999-2000 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित उपाय किए गए-- 

. संयोजित ऋणों की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई 
(छोटे ऋणधारकों को व्यावसायिक बैंकों तथा एस आई डी बी आई 
द्वारा उपलब्ध कराए जानेग्ाले ऋण 

2. कामचलाऊ पूँजी सीमा की गणना के लिए वार्षिक टर्न ओवर सीमा को 
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5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। 

3 अत्यंत लघु क्षेत्रों तक बैंकों की पहुँच बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को भी 
बैंक-ऋणों की दृष्टि से प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा के दायरे में 
लाना | 

4 ऋणों की वसूली तथा सुरक्षा की दृष्टि से नई ऋण बीमा योजना शुरू 
की जाएगी। 

अत्यंत लघु दोत्र 

अत्यंत लघु क्षेत्रों की परिभाषा को विस्तार देते हुए इसके लिए संयंत्रों तथा 
मशीनरी पर निवेश राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई, ताकि 
इस क्षेत्र मे आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में मदद मिल सके। 
बैंक-ऋणों के मामले मे लघु क्षेत्रों के अतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित 
ऋणों का 60 प्रतिशत अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए तय किया गया है। इसके अलावा 
लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क मे छूट की सीमा भी ॥ जुन, 998 से 30 
'लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है । एकीकृत ढाँचागत विकास योजना 
के अंतर्गत कम-से-कम 40 प्रतिशत भूखंड अत्यत लघु इकाइयों को आवंटित 
करने का फैसला किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अत्यत 
लघु क्षेत्र की इकाइयो के लिए मशीनरी की खरीद-फरोख्त, मार्केटिंग सहयोग, 
प्रौद्योगिकी सहयोग, प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के लिए 40 प्रतिशत सहायता राशि 
उपलब्ध कराने को कहा गया है| 


औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन (4998-99 के दौरान) 
कुल 

आद्योगिक उत्पाद की सूचकांक संख्या (आधार : 993-94500) के 
अनुसार भारतीय उद्योग ने सन्‌ 7998-99 मे काफी कम, अर्थात्‌ 4 प्रतिशत की 
विकास-दर दर्ज कराई, जबकि पिछले वर्ष यह दर 6 6 प्रतिशत रही थी। विचाराधीन 
वर्ष के दौरान निर्माण क्षेत्र की विकास-दर 4 4 प्रतिशत रही, जबकि उससे पिछले 
चर्ष यह दर 67 प्रतिशत रही थी। खनन तथा खुदाई क्षेत्र में भी सन्‌ 997-98 मे 
59 प्रतिशत की सकारात्मक विकास-दर के मुकाबले १.8 प्रतिशत तक कमी 
आई। सन्‌ 997-98 मे 6.6 प्रतिशत की तुलना में सन्‌ 998-99 में विद्युत- 
उत्पादन में &,4 प्रतिशत की चृद्धि दर्ज की गई (परिशिष्ट तालिका-) | संपूर्ण 
औद्योगिक उत्पादन में धीमी गति का कारण माँग में कमी, संरचनात्मक क्षेत्र मे 


# भारतीय अर्थनीति # 57 


अपर्याप्त निवेश, पूजी बाजार की कमजार स्थिति और कुछ हद तक कारपोरैट 
पुनर्सरचना की प्रक्रिया रही है। 
निर्माण दोजञ 

सन्‌ 998-99 के दौरान निर्माण क्षेत्र में सत्रह समूहों में से 53 4१ प्रतिशत 
के सयुक्त वजनवाली दस श्रेणियों की विकास-दर कम हुईं या नकारात्मक रही | 
32 67 प्रतिशत समुक्त वजन के पाँच समूहों की विकास-दर में कमी दर्ज की गई | 
इममे प्रमुख क्षेत्र रहे--बेवरेज (पेय), तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद। उधर ॥88 
प्रतिशत के संयुक्त वजनवाले पॉँच ममृहों-आधारभूत धातु तथा मिश्रित धातु 
उद्योग, टेक्सटाइल उत्पाद, लकड़ी और लक्कडी-उत्पाद, फर्नीचर, जूट तथा अन्य 
रेशायुक्त टेक्‍्सटाइल (कपास को छोडकर) और सूती टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी 
नकारात्मक विकाम्त-दर दर्ज की गई | अलबत्ता, इगी अवधि में 7 ममृहो ने बेहतर 
विकाप्त-दर का प्रदर्शन किया। ये हैं--धातु उत्पाद तथा डिस्से (मशीनरी और 
उपकरण को छोडकर), कागज और कागज उत्पाद तथ्ग मुद्रण, प्रकाश एवं सबद्ध 
उद्योग, परिषहन उपकरण और हिस्से, रबर, प्लास्टिक, परेट्रोलियम एवं कोयला 
उत्पाद, चमड़ा एवं चमड़ा तथा फर उत्पाद, अन्य निर्माण उद्योग तथा खाद्य उत्पाद 
(परिशिष्ट तालिका-2) | 
प्रयोग-आधारित चवर्जणीकरण 

सन्‌ 998-99 के दौरान पूँजीगत चस्तुओ के क्षेत्र में पिछले दर्ष की 53 
प्रतिशत की विकास-दर के मुकाबले 2,7 प्रतिशत की दर दर्ज की गई। अम्य सभी 
समूहों ने कम विकास-दर का प्रदर्शन किया। इस बर्ष बुनियादी, मध्यवर्ती तथा 
उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों की भी विकास-दर कम रही। 


हाल का प्रदर्शन (अप्रैल-सिर्तेंबर 4999-72000 ) 
कुल 

वित्त वर्ष 999-2000 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन मे निश्चित रूप 
से बदलाव देखा गया। उपलब्ध संकेतों के आधार पर कह्म जा सकता है कि बिक्री 
और मुनाफे की दृष्टि से कुछ कॉरपोरेट घरानी का प्रदर्शन पहली छमाही में शानदार 
रहा, जिससे लंबे समय से छाई मंदी का माहौल कुछ हृद तक छँटा। निर्माण क्षेत्र ने 
6 8 प्रतिशत की शानदार विकास-दर दर्ज की, जो उससे पिछले वर्ष इसी अवधि मे 
दर्ज 4१ प्रतिशत के आँकड़े के मुकाबले बेहतर पही। खनन और खुदाई क्षेत्र मे 
अप्रैल-सितबर 998-99 के दौरान 0 4 प्रतिशत की नकारत्मक विकास-दर की 


458 # भारतोय अर्धनोति #% 


तुलना में 0 4 प्रतिशत को मामुली बढ़ोतरी दर्ज की गई | विद्युत-उत्पादन के क्षेत्र मे 
विकास-दर 7.7 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष इसी अवधि मे दर्ज 7 4 प्रतिशत से 
बेहतर रही (परिशिष्ट तालिका-4) | 
प्रयोग-अआधारित यर्जीकरण 

2 अकीय १7 औद्योगिक समूहों मे मे 3] ने अप्रेल-सितवर, 999- 2000 
को अवधि में सकारात्मक लिकास-दर दर्ज कौ। गैर्-धातु खनिज उत्पादों का 
विकास सर्वाधिक रहा और उनके बाद मशीनरी उपकरणों (परिवहन उपकरणों तथा 
कागज और कागज उद्योगों एवं मुद्रण, प्रकाशन और मबंधित उद्योगों को छोड़कर) 
का स्थान रहा। इधर लकड़ी और लकड़ी उत्पादो, फर्नीचर आदि में सबसे अधिक 
गिरावट देखी गई। ॥7 औद्योगिक समृहों में से 8 समूहों ने विकास में तेजी दज 
कणई, जर्बाक 3 समूहों में गिरावट देखी गई और शेष 6 समूहों ने नकाशत्मक 
विकास किया (परिशिष्ट तालिका-2) । 
प्रयोग-आशारित चर्णीकंरुण 

पुजीमत वस्तुओं ने अप्रैल-सितबर १999- 2000 के दौरान 9 2 प्रतिशत की 
धीमी रफ्तार से विकास दर्ज किया, जबकि अप्रेल-सितंबर 998-99 के दोगन यह 
दर ११ प्रतिशत रही थी। मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षत्र में अप्रैेल-सित॒बर 999- 
2000 में विकास-दर अधिक, अर्थात्‌ 9१ प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष इसी 
अवधि में यह 5 6 प्रतिशत रही थी। उपभोक्ता वस्तुओ के क्षेत्र ने 4 प्रतिशत का 
विकास दग्शाया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह मात्र १8 
प्रतिशत रहा। अलबत्ता, बुनियादी वस्तुओं ने अप्रैल-मितबर 999-2000 में 5॥ 
प्रतिशत विकास का ऑकडा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ऑकड़ा 2 5 
प्रतिशत ही रहा था (परिशिष्ट चालिका-3) 
सापेद्य योगदान 

तीन क्षेत्रों में से निर्माण क्षेत्र को योगदान अप्रैल- सितंबर 998-99 में 
82 9 प्रतिशत रहने के बाद चालू वर्ष मे 87 2 प्रतिशत हा गया। विद्युत्‌ क्षेत्र का 
योगदान अप्रैल-खितबर 999-2000 में घटकर १2 2 प्रतिशत हो गया, जबकि 
पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह १8. प्रतिशत रहा था। अलबत्ता, खनन क्षेत्र का 
योगदान अप्रैल-सितंबर 998-99 में 0.9 प्रतिशत के नकारात्मक योगदान के 
मुकाबले मामूली रूप से बढ़कर अप्रेल-सितंबर 3999-2000 में 0 6 प्रतिशत दर्ज 
क्रिया गया। 

उपलब्ध संकेतक से लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में हो रहा 


# भारतीय अर्थनीति # 59 


सुधार जारी रहेगा। गैर-खाद्य ऋणो के क्षेत्र मे मौजूदा वित्त वर्ष में 22 अक्तूबर, 
१999 तक 8,24। करोड रुपए का निश्चित उठान देखा गया है, जबकि पिछले 
वर्ष यह 9,498 करोड़ रुपए रहा था। व्यावसायिक क्षेत्र मे ऋणो का कुल प्रवाह 
बढ़कर 25,699 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले बर्ष की इसी अवधि मे इसमे 
8,227 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी | चालू वर्ष में अब तक कॉरपोरेट 
क्षेत्र की कामचलाऊ पूँजी आवश्यकताएँ भी बढ़ी हैं। ब्लू चिप कपनियो (अर्थात्‌ 
जिनकी कामचलाऊ पूँजी सीमा 30 करोड़ रुपए है) के लिए 3] अक्तूबर, १999 
तक 32,045 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कामचलाऊ पूँजी को मंजूरी दी जा चुकी 
है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राशि 25,25! करोड़ रुपए रही थी। 
डॉचागत उद्योगों का प्रदर्शन 

छह दढाँचागत उद्योगों--विद्युत, कोयला, बिक्री योग्व स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम 
कच्चा तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (आई आई पी. मे बजन * 26.7 प्रतिशत) 
के संयुक्त सूचकांक (आधार . 993-94500) ने सन्‌ 998-99 के दौरान 27 
प्रतिशत की धीमी रफ्तार से विकास दर्ज किया, जो सन्‌ 7997-98 के 57 प्रतिशत 
के ऑकड़े से कम रहा। उद्योगों में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों ने सन्‌ 7998-99 
के दौरान तेजी आई (परिशिष्ट तालिका-4) | 

अप्रैल-सितंबर 999-2000 की अवधि में छह ढाँचागत उद्योगों का कुल 
विकास 67 प्रतिशत रहा, जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 
ऑकड़ा 34 प्रतिशत रहा था। इस अवधि में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों की 
विकास-दर सर्वाधिक 9 १ प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष को इसी अवधि में 
यह दर 7 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई थी। सीमेंट उत्पादन की विकास- दर ॥8 8 
प्रतिशत रही, जबकि पिछले दर्ष इसी अवधि में यह 4.2 प्रतिशत रही थी। बिक्री 
योग्य स्टील के उत्पादन की विकास-दर अप्रैल -सितंबर 999-2000 के दोरान 
43 प्रतिशत थी, जबकि अप्रेल-सितंबर 998-99 में यह 2.6 प्रतिशत रही थी। 
विद्युत्‌ क्षेत्र की विकास-दर मे मामूली गिरावट के बाद यह 7.4 प्रतिशत रही, 
जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 7.7 प्रतिशत थी। कोयला क्षेत्र मे १7 
प्रतिशत का नकारात्मक विकास दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 
इस क्षेत्र ने .3 प्रतिशत का सकारात्मक विकास किया था । 


चुनिंदा उद्योगों का प्रदर्शन 
उभरते हुए चुनिंदा उद्योगों का प्रदर्श इस प्रकार रहा-- 


0 # पारतोय अर्थनीति # 


खचना प्राह्याउह्वऊा 

सन्‌ 998-99 के दौरान भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग ने 58 3 प्रतिशत का 
महत्त्वपूर्ण विकास दर्ज किया । नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज 
(नासकॉम) के अनुसार, इसका वार्षिक राजस्व सन्‌ 997-98 में 0,040 करोड़ 
रुपए की तुलना में 5,890 करोड़ रुपए बढ़ गया। अकेले सॉफ्टवेयर निर्यात से ही 
।0 940 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि घरेलू सॉफ्टवेयर बाजार ने 4,950 
करोड़ रुपए कमाए । समझा जाता है कि वाई-2के समस्या, ई-कॉमर्स आदि सूचना 
प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, यूरो मुद्रा परिवर्तन तथा उद्यम संसाधन नियोजन 
(ई आर.पी ) आदि के कारण सॉफ्टवेयर उद्योग में तेजी आई | दरअसल, वाई-2के 
समस्या के निराकरण के बाद भी भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग आगे बढ़ता रहेगा। 
सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण की वेज रफ्तार तथा वाई-2के समस्या के 
निराकरण के लिए खर्चो के कारण सम्‌ 998-99 में घरेलू सॉफ्टवेयर बाजार ने 
लगभग 42 प्रतिशत की विकास-दर दर्ज कराई। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के 
महत््व को पहचानते हुए सरकार ने स्वतंत्र 'सूचना प्रौद्योगिकी विभाग' का गठन 
किया है। 4 प्रादेशिक सरकारों ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति घोषित करने के 
साथ उच्च स्तरीय कार्य-बल का गठन किया है | 
दूरसंचार 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा उसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ 
एकात्म करने में कुशल एवं उन्नत दूरसंचार ढॉचागत तंत्र के महत्त्व को समझने के 
बाद इस क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया जा रहा है | दृरसंचार-तंत्र को विस्तृत तथा उन्नत 
बनाने के लिए दूरसंचार विभाग और उसके अंतर्गत कार्यरत सगठनो द्वारा सेवाओ 
की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास जारी हैं। सन्‌ 9999-2000 
के केंद्रीय बजट में दूरसंचार पर 6,80। करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया 
गया, जो सन्‌ 998-99 के सशोधित अनुमान से 24 5 प्रतिशत अधिक है ! 

सन्‌ 988-89 से 997-98 के दौरान 0 वर्षो की अवधि में टेलीफोन 
एक्सचेंजों की सख्या 9,68 से बढ़कर 23,406 हो गई और नवंबर १998 तक यह 
23,624 तक पहुँच गई। उक्त दशक में टेलीफोन कनेक्शनों को संख्या भी 4 74 
लाख से बढकर 78 02 लाख हो गई और इस प्रकार भारत का टेलीफोन तत्न 
आकार की दृष्टि से दुनिया भर में बारहवें स्थान पर पहुँच गया, जबकि उभरती 
अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के वर्ग मे उसका तीसरा स्थान रहा। इसी अवधि में 
टेलीफोन सुविधायुक्त गोंवों की संख्या भी 27,36 से कई गुना बढ़कर 3,0,687 
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तक पहुँच गई। सन्‌ 998-99 के टौगन 37 92 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन 
उपलब्ध कराए गए, जबकि सन्‌ 997-98 में यह संख्या 32 59 लाख दर्ज की 
गई | इसी प्रकार गाँवों मे उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की सख्या में भी पिछले वर्ष 
की तुलना मे 02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं। 3। दिसवर, 4998 को 
टेलीफोन घनत्व प्रति 300 व्यक्तियों चर 2 सीधी एक्सचेंज लाइन (डी.ई एल ) रहा 
तथा सभी जिला मुख्यालयो को एस टी डी से जोड दिया गया। उधर सेल्युलर 
फोन सेवा के मोरचे पर मार्च 7999 के अत तक ही सेल्युलर तत्र का आधार 
75,000 उपभोक्ताओं का हो गया था। उच्च रफ्तार फैक्स तथा फोटो-फोन सुविधा 
युक्त इंटीग्रेटड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आई एस.डी एन.) सेवाएँ सन्‌ 3997- 
98 के दोरान 6 और शहरों में भी उपलब्ध करा दी गई ओर इस प्रकार इनका दायरा 
कुल १7 कस्बो/शहरों तथा ,24 उपभोक्ताओं तक विस्त॒त्त हु आ। 
जऑटोमोबाइल्स 

औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार के लिए सुनियोजित परिवषह्नन-तत्र 
आवश्यक पूर्व शर्त है। इस दृष्टि से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने यात्री कारो, 
हलके, मध्यम तथा भारी व्यावसायिक बाहनों और बहु उपयोगी बाहनों को उपलब्ध 
कराकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है | इस उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी ) 
में योगदान सम्‌ 992-93 में 2 8 प्रतिशत से बढ़कर सन्‌ 997-98 में 4 4 प्रतिशत 
हो गया। इस क्षेत्र ने सन्‌ 7997-98 में 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 
लगभग करोड की आबादी को परोक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया। 

सन्‌ १998-99 के दौरान व्यावसाथिक वाहनों, कारों तथा उपयोगी बाहनो 
और तिपहिया वाहनों करे उत्पादन मे काफी गिरावट आई। इनकी विकास-दर 
क्रमश: (-) १55 प्रतिशत, (-) 5.9 प्रतिशत एवं (-) १7 प्रतिशत दर्ज की गई। 
दुपहिया वाहनों के उत्पादन में पिछले वर्ष की 3. प्रत्तिशत के मुकाबले 98 
प्रतिशत की विकास-दर दर्ज की गई। उधर बिक्री के मोरचे पर भी व्यावज्लायिक 
वाहनों, कारों तथा उपयोगी बाहनों और तिपहिया बाहनों की विकास दर नक्काशत्मक 
रही, जबकि दोपहिया वाहनों ने अपनी बिक्री की रफ्तार बढ़ाई। निर्यात के मोर्चे 
पर तिपहिया वाहनों के अलावा सभी श्रेणियों, जैसे--व्यात्रमायिक कारों, उपयोगी 
वाहनों और दोपहिया वाहनों में सन्‌ 998-99 के दोरान नकारात्मक विकास-दर 
दर्ज की गई। 

सम्‌ 4999-2000 के पहले पाँच महीनों के दौरान जहाँ एक ओर व्यावसायिक 
बाहनों, कारें तथा उपयोगी बाहनों के उत्पादन और बिक्री की बिक्राम-दर में तेजी 
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देखी गइ वहा दापहिया तथा तिपहिया वाहनों ने इन मोरचो पर < विकास 
दर दर्ज की। उधर निर्यात के क्षत्र में कारो तथा उपयोगां वाहनों ने नकारात्मक 
विकास-दर का प्रदर्शन किया। 
खाद्य प्रस॑स्करण 

देश में खाद्य प्रसमम्करण उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें विकास की पर्याप्त 
सभावनाएँ है । मजबूत तथा प्रभावी खाद्य- प्रसम्करण उद्योग कृषि के विविधीकरण 
आर व्यावसायीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ कृषि उत्पाद के 
भूल्यवर्धन में हाथ बँटाने, रोजगार जुटाने, किसानो के लिए आय बढाने और कृषि- 
खाद्य पदार्थों क लिए अतिरिक्‍त निर्यात जुथने में प्रभावी हो सकता है | प्रमुख खाद्य 
प्रसस्करण इकाइयों है-- 

कक. अन प्रसंस्करण, 

ख उपभोक्ता खाद्य उद्योग (बकरी उत्पाद, कोकों उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिक, 

ब्रांडिड जूस तथा बीयर और अल्कोहल आधारित पेय), 

ग फल और सब्जी प्रसस्करण, 

घ. दूध तथा दुग्ध उत्पादन, 

डा मांस और पोल्ट्री प्रसस्करण, 

च. मत्स्य प्रसंस्करण | 

औद्योगिक तथा आर्थिक नीतियों के उदारीकरण ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
के विकास में काफी मदद की, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा। 
अगस्त १99॥ से दिसबर 998 तक कुल 53,490 करोड रुपए मूल्य 4,676 
औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन. (आई.ई,एम,) प्राप्त किए गए। 

उपभोक्ता खाद्य उद्योग में बेकरी उद्योग का आकार सबसे बड़ा है। बेकरी 
उत्पादों का वार्षिक उत्पादन अनुमानतः 30 लाख टन अतिरिक्‍त होता है। कोको 
उत्पादों, जैसे--चॉकलेट, कोको मक्खन, माल्टयुक्त दूध आदि का उत्पादन लगभग 
34 हजार टन है जबकि सॉफ्ट ड्रिंक का उत्पादन सन्‌ 997-98 में 4,920 लाख 
बोतलों से बढ़कर सन्‌ 998-99 में 5,670 लाख बोतलो तक पहुँच गया। फलो 
एव सब्जियो से जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों की संस्थापन-क्षमता सनू 997 में 20 4 
लाख थन से बढकर सन्‌ 998 में 20 8 लाख टन हो गई प्रसंस्करित फलों एवं 
सब्जियों का उत्पादन सन्‌ 997 में 9. लाख टन के मुकाबले सन्‌ 998 में 9 4 
लाख टन हो गया, दुग्ध उत्पादों (आइसक्रीम, मक्खन और घी के अलावा) का कुल 
उत्पादन सन्‌ 997 में 284.8 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर सन्‌ 998 में लगभग 
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30] हजार मीट्रिक टन रहा | उधर प्रसंस्करित मछलियों का उत्पादन 996-97 मे 
54 3 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 997-98 में 53 8 टन रहा। प्रसंस्करित खाद्य 
यदार्थों के निर्यात के क्षेत्र में भी प्रदर्शन शानदार रहा । मत्स्य उत्पादों समेत प्रसंस्करित 
खाद्य पदार्थों का कुल निर्यात सन्‌ 7996-97 में 0,407 करोड रुपए के मुकाबले 
सन्‌ 997-98 में बढकर ,04 करोड रुपए का हो गया। 


अन्य महत्वपूर्ण उद्योग 

कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों का प्रदर्शन सन्‌ 7998-99 के दौरान काफी फीका 
रहा। रबर उद्योग ने 5 प्रतिशत की धीमी रफ्तार दर्ज कराई। प्राकृतिक रबर उद्योग 
की विकास-ठर में कमी आई और यह महज 3 6 प्रतिशत रही, जबकि सिथेटिक 
तथा स्क्लिम्ड रबर उद्योगों ने भी धीमी विकास-दर क्रमश 56 तथा 8 6 प्रतिशत 
दर्ज कराई। अन्य उद्योगों में शायर, जूट तथा लौह अयस्क से जुड़े उद्योगों मे 
नकारात्मक विकास-दर दिखाई। ऑटोमोबाइल टायर उद्योग को 33 प्रतिशत मे 
अधिक का झटका झेलना पड़ा। इसी प्रकार पटमसन (जुट) उद्योग का प्रदर्शन भी 
कुछ खास अच्छा नही रहा। इस क्षेत्र ने 4 9 प्रतिशत की दर से नकारात्मक विकास 
दरशाया। लौह अयस्क उद्योग में भी मंदी छाई रही । इसने & 6 प्रतिशत का नकारात्मक 
विकास किया (परिशिष्ट तलिका-5) | 


अनुसंधान तथा विकास 

उदार औद्योगिक माहौल में औद्योगिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए नई 
प्रौद्योगिकी के विकास, डिजाइन और उत्पादों में सुधार के उद्देश्य से पर्याप्त 
प्रयासों की आवश्यकता होती है। उद्योग जगत में अनुसंधान और विकास के लिए 
विस्तृत आधार जुराने-हेतु कारगर कोशिशे की जानी चाहिए। 3 मार्च, 4998 तक 
वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त कुल 4,26। अनुसंधान तथा विकास 
इकाइयों मुख्य रूप से रसायन और संबंधित उद्योगों में कार्यरत थीं। इन इकाइयों पर 
मौजूदा अनुमानित व्यय लगभग १,800 करोड रुपए का है। सार्वजनिक और संयुक्त 
क्षेत्रों की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तथा निजी द्षोत्र की 55 प्रतिशत है। अनुमंधान एव 
विकास में सक्रिय 256 इकाइयों में से प्रत्येक इन गतिविधियों पर 7 करोड रुपए से 
ऊधिक व्यय कर रही है, जबकि 350 इकाइयाँ ऐसी हैं, जो प्रत्येक वर्ष 25 लाख 
से करोड़ रुपए तक खर्च करती हैं। शैप इक्काइयाँ हर साल 25 लाख रुपए से कम 
क्री राशि अनुसधान तथा विकास-कार्यों पर व्यय करती हैं। अधिकाश अनुसंधान 
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विकास इकाइयों बड़े शहरों के आस-पास स्थित हैं ।उदारीकरण का लाभ उठाने के 
लिए कॉरपोरेट जमत्‌ को अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को व्यापक 
आधार देने की दिशा मे और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है । 


लघु उद्योग क्षेत्र 

लघु क्षेत्र की इकाइयो ने सन्‌ 7998-99 के दौरान 3 6 प्रतिशत की सामान्य 
विकास-दर दर्ज कराई, जबकि पिछले वर्ष यह दर 5 5 प्रतिशत रही थी सन्‌ 998- 
99 में इस क्षेत्र के उत्पादर की विकास-दर १5 7 प्रतिशत (मौजूदा कीमतों की दृष्टि 
से) रही, जबकि पिछले वर्ष यह आँकडा 27 प्रतिशत रहा था। इस क्षेत्र ने निर्यात 
में सन्‌ 998-99 के दौरान ११.3 प्रतिशत की विकास-दर दर्ज कराई, जो पिछले 
वर्श की १3 2 प्रतिशत की दर से कम रही। सन्‌ 998-99 में लघु उद्योग क्षेत्र ने 
अनुमानत- 72 लाख लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराया, जबकि सन्‌ 997-98 
मे इस क्षेत्र ने 57 लाख लोगों को रोजगार दिलाया था। (परिशिष्ट तालिका-6) । 


औद्योगिक रुग्णता 

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय उद्योगों में रूणता के 
मामलो मे कमी लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तिवारी समिति की सिफारिशे 
(१98) के बाद रू्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 985 
(एस-आई.सी.ए ) पारित किया गया तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड 
(बी.आई एफ. आर.) का गठन सन्‌ 987 में किया गया, जो रुग्ण इकाइयों को 
बचाने संबंधी उपायों पर विचार करने तथा सलाह-मशवरा देने का काम करता है। 
औद्योगिक पुनर्वास के सभी पहलुओं के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत 
दिशा-निर्देश जारी किए हैं । बैंको तथा वित्तीय सस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक के 
दायरे से बाहर जाकर भी आवश्यकत्तानुसार राहत/रिआयत उपलब्ध कराने की 
शव्तियाँ/विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। 

सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करनेवाला लघु तथा गैर-लघु 
प्षेत्र की रूण इकाइयों की संख्या जहाँ मार्च 7997 के अत में 2,37,400 थी, वहीं 
मार्च 4998 के अत में इस संख्या मे 3,388 (5 6 प्रतिशत) की कमी आई। यह 
घटकर 2,24,0] रह गई । अलबत्ता, मार्च 997 के अत में बैंकों की बकाया राशि 
3 787 करोड रुपए से बढ़कर 5,682 करोड़ रुपए हो गई। 
मगैर-लघु क्षेत्र की रुग्ण/कमजोर डकाड्याँ 


# भारतीय अर्थनीति # १65 


सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करनेवाली गैर-लघु क्षेत्र की 
रूग्ण/कमजोर इकाइयों की संख्या मार्च 997 के अंत में 2,368 से मामूली रूप से 
बढ़कर मार्च 998 के अंत तक 2,476 तक जा पहुँची | इन इकाइयों पर बैंकों की 
बकाया राशि भी मार्च 4997 के अंत में 0,77.84 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 
998 के अंत तक १,825 25 करोड़ रुपए हो गई (परिशिष्ट तालिका-8) | 

क्षेत्रों के लिहाज से पश्चिमी क्षेत्र मे सबसे अधिक गैर-लघु क्षेत्र की रुगण 
इकाइयाँ (767) हैं, जो इस श्रेणी की कुल रुग्ण इकाइयों का! 3॥ प्रतिशत है। 
महाराष्ट्र में सबसे अधिक गैर-लघु क्षेत्र की रुप्ण इकाइयाँ हैं, जबकि उसके बाद 
आध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। 
बैंकों की बकाया राशि सबसे अधिक टेक्सटाइल उद्योग (,793 करोड़ रुपए या 
कुल बकाया का १5.2 प्रतिशत) और उसके बाद इंजीनियरिंग (,48 करोड़ रुपए 
या १2 प्रतिशत), रसायन (,352 करोड रुपए या 4 करोड़ रुपए), इलेक्ट्रिकल 
(१,49 करोड़ रुपए या 9.5 प्रतिशत) तथा लौह एवं स्टील उद्योग (,१0 करोड 
रुपए या 9.5 प्रतिशत) पर है (परिशिष्ट तालिका-8) । 
लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयाँ 

सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेनेबाली लघु क्षेत्र की इकाइयो की 
संख्या मार्च 997 के आंत में 2,35,032 से घटकर सम्‌ १998 के अत तक 
2,2,536 हो गई। अलबत्ता, इन इकाइयों पर बैंकों की बकाया राशि मार्च 997 
के अंत में 3,609 करोड़ रुपए से बढकर सन्‌ 998 के अत तक 3,857 करोड़ 
रुपए हो गई। 

लघु क्षेत्र की सर्वाधिक रुग्ण इकाइयाँ पूर्वी क्षेत्र में (44.7 प्रतिशत) और 
उसके बाद उत्तरी क्षेत्र (2 2 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (१7 6 प्रतिशत) तथा पश्चिमी 
क्षेत्र (6.4 प्रतिशत) मैं हैं। अलबत्ता, बैंकों की राशि सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र 
(3 3 प्रतिशत) और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (27.8 प्रतिशत), उत्तरी क्षेत्र (23 6 
प्रतिशत) तथा पूर्वी क्षेत्र (१7 4 प्रतिशत) पर बकाया है (परिशिष्ट तालिका-7) । 


केंद्रीय द्ेत्र में परियोजनाओं कए प्रदर्शन 
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सितंबर १999 के 
लिए केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओ' को फ्लैश रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 999 


। केंद्रीय क्षेत्र के 700 करोड़ रुपए या अधिक की परियोजनाओं से संबद्ध । 


]86 # भारतीय अर्थनीति ऋ 


के अंत तक  परियोजनाएँ अनुमानित समय से आगे चल रही थीं, जबकि पिछले 
वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 8 थी। सितंबर 999 तक 33 परियोजनाएँ 
निर्धारित समय के अनुसार कार्यरत थी, जबकि सितंबर 998 के अंत में ऐसी 42 
परियोजनाएँ थीं (परिशिष्ट तालिका-9) । 

पझितंबर १999 के अंत तक 20। परियोजनाओं में से 03 परियोजनाएँ 
समय से पीछे थी। रेलवे में सबसे अधिक (2) परियोजनाएँ पिछडी और उसके 
बाद पेट्रोलियम (१9), विद्युत्‌ (6), भूतल परिवहन (6) और कोयला (१3) क्षेत्र 
का स्थान रहा। कुल 54 परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित तारीख तय नहीं 
है, उनमें सर्वाधिक रेलवे (52) में हैं (परिशिष्ट तालिका-9) । 

समय से पिछड़ी परियोजनाओं के वर्षवार विश्लेषण से पता चलता है कि 
सितबर 999 के अंत तक १03 परियोजनाओ मे से--(क) 42 में 2-5 वर्षो की 
देरी हुई; (ख) 28 परियोजनाओं में 4 वर्ष की देरी हुई, (ग) ॥7 परियोजनाओ में 5- 
0 वर्षों की तथा (घ) 6 मे -2 वर्ष की देरी हुई। 
देरी का कारण 

परियोजनाओं में देरी! के कारणों की समीक्षा से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 
(20) परियोजनाएँ निर्माण-कार्यो में समस्याओं की वजह से पिछड़ी । 6 परियोजनाओं 
में देरी भूमि संबंधी समस्याओ के कारण हुई, जबकि धनराशि और ठेका देने 
सबंधी परेशानियों के चलते कुल मिलाकर 3 परियोजनाएँ निर्धारित समय-सीमा 
से पिछड़ गई। 


सार्वजनिक द्वोज के उपक्रमों (पी.एस.र्ड-) का प्रदर्शन 
सरकार द्वारा सुधार उपाय लागू करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो 
के प्रदर्शन-संकेतकों में सकारात्मक सुधार देखा गया है | इन उपक्रमों का शुद्ध लाभ 
सम्‌ 996-97 में 9,992 करोड़ रुपए (238 पी एस ई का) से बढ़कर सन्‌ 997- 
98 मे 3,725 करोड रुप॑ए (236 पी.एस.ई.) हो गया। नतीजतन पूँजीगत लाभ भी 
१5 4 प्रतिशत से बढकर सन्‌ 997-98 में 6.2 प्रतिशत तक बढ गया। लाभ 
कमानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या सन्‌ 4996-97 मे 30 से 
बढ़कर सन्‌ 3997-98 में 34 हो गई, जबकि घाटा दिखानेबाले उपक्रमों की 
संख्या सन्‌ 7996-97 मे 04 से घटकर सन्‌ 997-98 में 00 हो गई। सन्‌ 


। परियोजनाओ मे देरी कई कारणों से होती है। 


# भारतीय अर्थनीति # हक ॥ 


१997-98 के दौरान पी एस.ई के मूल्यवर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में 27 3 
प्रतिशत की जबर्दस्त तेजी देखी गई (परिशिष्ट तालिका-१0) । 


रोजगार 

अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र (अर्थात्‌ 30 या अधिक कर्मियों को रोजगार 
मुहैया करानेवाले गैर-कृपिगत उपक्रम) में मार्च 4998 के अंत में पिछले वर्ष की 
इसी अवधि की तुलना में 0 5 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई। पिछले वर्ष 
के मुकाबले मार्च 999 के अत तक कर्मचारियों की सख्या मे भी .3 लाख की 
बढोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में सन्‌ 4997-98 के दौरान रोजगार में मामूली 
(-0१ प्रतिशत) गिरावट आई। अलबचा, निजी क्षेत्र ने रोजगार मे 7 प्रतिशत की 
दर से वृद्धि दर्ज की (मार्च 997 के अत में 86.85 लाख लोगो के मुकाबले मार्च 
998 के अत तक यह संख्या 88 35 लाख हो गई), संगठित क्षेत्र में रोजगाए प्राप्त 
महिलाओं को संख्या मार्च 997 के अंत में 46.37 लाख रही, जो मार्च १998 के 
अंत तक 3.8 प्रतिशत बढ़कर 48 5 लाख तक पहुँच गई। उक्त अशबृधि में संगछित 
क्षेत्र में कुल रोजगार में महिलाओं कौ हिस्सेदारी 6.6 प्रतिशत से बढ़कर ॥7 
प्रतिशत तक जा पहुँची (परिशिष्ट तालिका-4) | 
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# भारतीय अर्थनीसि कं 


गरिशिष्ट तालिका-5 





प्रमुख उद्योगों के उत्पाद में विकास 
(प्रतिशत) 
उद्योग अप्रैल-मार्च 

॥ कच्चा तेल 29 -34 
2 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद 39 53 
3 रबर उद्योग, जिसमें हैं-- 66 १.5 

के प्राकृतिक 6.4 3.6 

ख सिंथेटिक 0 8 «558 

ग रिक्‍लेम्ड 45 -8 6 
4 कोयला 3.9 -] 6 
5 सीमेंट 9.] 5.7 
6 विद्युत्‌ शक्ति 65 6.6 
7 प्रिय आयरन 2.9 -“॥.8 
8 लोह अयम्क 740 -6.6 
9 ऑटोमोबाइल टायर 0.0 (-) 33.3 

१0 जूट १9.8 -4 9 
(भा) अम्धायी | 
मोल "१ पेट्रोलियम नथा प्राकृतिक गैस मन्नालय, भारत सरकार | 

9 रबर बोर्ड, भारत सरकार। 

3 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार। 

4 उद्योग मन्नालम, भारत सरकार। 

5 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विमुक्त बिजली मंत्रालय, भारत सरकार। 

४ भाग्तीय खदान ब्यूरो, भारत सरकार। 

7, केंद्रीय साख्यिकीय संगठन भारत सरकार। 

8, 'जुद उत्पादन विकास परिषद्‌, कॉलकाता। 


हु भारतीय अर्थतीति ऋ १7 


ग्रिशिष्ट तालिका-6 








सघ्‌ क्षेत्र का प्रदर्शन 
प्रदू ३] अप्रल-मर्च -मार्च 
“96-97  4997-98 998-99 (अ 
१. इकाइयों की सख्या (लाख) 28 57 3044. 3.2१* 


(49) (5 5) (3.6) 
2 उत्पादन (990-97 के मूल्यों 


के अनुसार करोड़ रुपए) 
क लक्ष्य 23१,020. 253,705.. 278,69 
ख उपलब्धि 247,3]. 268,057 294,734 * 


( 3) (8.4) (99) 
3 उत्पादन (मौजूदा मूल्यों के 


अनुसार करोड़ रुपए) 
क, लक्ष्य 385,454.._ 440,098... 508 906 
ख उपलब्धि 42,636.._ 465,7]. 538,357 


(458) (१2 7) (5 7) 
4 रोजगार (लाख व्यक्ति) 
क लक्ष्य 58 9.. 66.86. 75 20 
ख उपलब्धि 460 00 67.00 ॥7 58 * 
(4 8) (4.4) (27) 
5 निर्यात (मौजूदा मूल्यों के 


अनुसार करोड़ रुपए) 
क, लक्ष्य 20,207 47,905... 57,488 
ख. उपलब्धि उम्रयवफ. क्‍ववठा कक्र,व8] 
(7 6) (१3,2) (११ 4) 
* अनुमानित। 
अ अस्थायी। 


नोट * कोष्ठक मे दिए गए आँकडे पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में आए बदलाव को दरशाते हैं । 
2 आँकड़े विद्युतचालित करघो तथा पारपरिक उद्योगों समेत आधुनिक लघु क्षेत्र के उद्योग से 
संबधित है 
स्रोत -। विकास आयुक्त का कार्यालय, लघु उच्चौग क्षेत्र, उद्योग मंत्रालय, भारत सरक्षार। 
2 वार्पिक रिपोर्ट, सन्‌ 998-99, उद्योग मत्रालय। 


76 औ भारतीय अर्थनीति # 


परिशिष्ट तालिका-7 


(करोड़ रुपए) 
मार्च 998 के अंत में 


लघु क्षेत्र की बीमार इकाइयों की स्थिति 
ग़ज्य/केद्रशामित प्रदेश मार्च 99 के अंत में 
बीमार इकाइयों बकाया 
की संख्या धनराशि की ससख्या 
कण 4 3 4 
तर पृ्की क्षेत्र... ,05,09 62660 . १,06,756 
अखिल भारत का % अश 44.72... 7 36 44.72 
अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3_ 008 45 
अरुणाचल प्रदेश 26 0 2 456 
अम्म्‌ १0,33. 54.8 १5,774 
बिहार 22,702. १20.62 24,935 
मणिपुर 2,707 9 85 ,99 
मेघालय 5,53॥ 820 4,076 
मिर्जेरम १,99.. 276 ७5 
नगालैद 2,738... 9.44 १,386 
दाहीसा 3,408... 45 08 ,889 
सिविकम 30 074 33 
त्रिपुर 3,॥7] 4 46 2,0१] 
पश्चिम बंगाल 53,45).. 37.67 53,67 
2 उत्तरी क्षेत्र 49,967 850 37 40,579 
अखिल भारत का % अंश 2.260 23 56 2] 26 
चंडीगढ़ ग70.. 4 १63 
दिल्ली 3,943... 264.87 3,580 
हरियाणा 2,574... 63.95 2,49 
हिमाचल प्रदेश 2,206... 7768 735 
जम्मू एवं कश्मीर 76॥.. 840 १,627 
पंजाब 2,466... 84.44 2,376 
राजस्थान 34,56].. 97.5] 5,655 
उनर प्रदेश 23,286... 299 39 १4,294 


वि पका. सनए-मबन: हरे के... सना नट नल. अननवभभअपता पक ५७ 


$ भारतीय अर्धनीति # 


 बीमारइकाइयों बकाया. 


धनराशि 
5 
648 96 
7.36 
१60 
094 
60 62 
१42 74 
8.79 
652 
245 
4.98 
35 63 
0]॥] 
68 26 
378.32 
954,97 
23.56 
१6.69 
298 59 
92,4॥ 
22.5 
25 45 
9] 70 
08.62 
299.66 


]77 


| 2 है] रन द्ु 


जन जन नन जनम पलक ता भाशीनिनिनिननननान न ननन नम न फे ६ ५ जनक हं। अदमंन अष्क 


3 पश्चिमी क्षेत्र... 38,549 4,28.94 33,758 3,]37 89 
अखिल भारत का % अंश 76 40. 3] 28 & बंठे... 3॥ 28 
दादरा नागर हवेली ] 0.90 2... ! ७ 
दमन-दीव 4 १4॥ 5. 383 
गोवा 60+ )3 86 /0 9 ॥5 
गुजरात 6,50.. १96 80 ०.80. 225 63 
मध्य प्रदेश [2,070 ॥5] 44 8,248. 4! 8७ 
महाराष्ट्र 39,360.. 764 53 १7,925 >व9 4 

4 दक्षिणी क्षेत्र 4,407 ,003,39 ब0,व43 3,):5 १4 
अखिल भारत का % अश 762... 27.80 7.62. 727 80 
आंध प्रदेश १5,4680.. 2१4 39 परे,धाज. 278 77 
कर्नाटक 6,937. 203,26 6,080. 223, 9 
केरल 8,908. १68 28 8,969. १90 १2 
लक्षद्वीप 0 000 0. 97900 
पांडिचेरी 293... 8 64 इ3]... 26 3 
तमिलनाडु 9,809... 398,82 2,289 . 456 93 

सपूर्ण भारत (+2+3+4) 2,35,0327.. 3,609 20 22536 3856 ७६ 





* लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाई को बीमार उस स्थिति में समझा जाएगा, जनकि। के) 2सके धारा 
लिया गया कोई भो ऋण सदिग्ध अग्रिम बन जाग, अर्थात्‌ उ्तके ऋण मे संबंधित मूल था ब्याज 
राशि ढाई वर्षों से अधिक समय तक बकाया रहे , (ख) जिसके किसी भी लेदा वर्ष में कू भे भादे 
के कारण पिछले 4 वर्षों के दौरान उसकी शुद्ध कोमत का 50 प्रतिशक डिस्मा भय ही जाए। 

स्रोत औद्योगिक निर्यात तथा ऋण विभाग, भारतीय श्जित अंक | 


]78 # पारतोय अर्धनीति # 


परिशिष्ट तालिका-8 
बीमार गैर-लघु/कमजोर इकाइयों की स्थिति 


(करोड़ रुपए) 
सज्य/कें द्रशासित प्रदेश मार्च 997 के अंत में... मार्च 4998 के अँत मे 


बीमारगेर- बकाया बीमारगैर-. बकाया 
लघु/कमजोर धनराशि लघु/कमजोर. धनशशि 


इकाइयो की संख्या इकाइयों की संख्या 

9 जन व आल हज 
3 यूर्बीक्षेत्र...“। 423 75449. 49 ॥,879.58 
अखिल भारत का % अंश 786.._ 77 24 १6 92 5.89 
अडमान निकोबार द्वीप समूह. 0. 0.00 0 0.00 
अरुणाचल प्रदेश 2 247 2 2.47 
अम्मम 4].. 67.40 44. 57.97 
बिहार 64. 908] 63... 358,24 
मणिपुर ] 2 45 2 2.42 
मेघालय १ 089 2 १.39 
मिजोरम 0 000 0 0.00 
नगालैंड 2. 3.43 2 4.48 
उड़ीसा 62... 284 4] 57... 20.64 
सिक्किम ] 6.35 ] 6.35 
त्रिपुरा 6. 995 6 9.4] 
पश्चिम बगाल 243 ,086.33 240 १,26.2] 
2 उनरों क्षेत्र 5१] 2,036 96 526... 2,472 
अखिल भारत का % अंश 2]58 . 200॥ शफा.24... 20.9] 
अंडीगढ १0. 2273 3 मर्ज 
दिल्ली 35. १72 35 34... 233.5] 
हरियाणा 78. 328,28 86... 394 87 
हिमाचल प्रदेश ठ. आबा 32. 54 30 
जम्मू कश्मीर 9. 7795 7 89१ 
पंजान 62... 200 84 89. 203 0] 
राजस्थान 84. 276 26 87. 37.33 


६. ०३०००७०५-बेजन समन". >रमसेननन-रसन ले >प सनी १०क ००० ७ नली ननानानिितग भाभी त।लएिए गए क्‍ २ कक्‍घ/ण-ई_ए४ 


क्र अर्थनीति # १79 


थ् े हि 5 
। 


उतर प्रदेश उ02 78॥08. 708 .98 | 
3. पश्चिमी क्षेत्र 7422... 2.9॥0 ण्ध्पा 3,563 
अखिल भारत का % अंश 333. 28 67 3७ १३ 30,43 
दादरा नागर हवेली 4 6.45 ह 47 
दमन-दीव 3 9 37 ठ ट7 77 
गोवा 2. 3./9 3 54,86 
गुजरात 2]3.. 664 6९ 36. कप ये 
मध्य प्रदेश ११. >ह4 75 :)0. थम) 68 
महाराष्ट्र 399 ॥$34.77 4)0 2 032.7 
4 दक्षिणी क्षेत्र 697 3,ब74, कव न! ३9१8 
अखिल भारत का % अश॑ 29.22. उद ॥4 30.86 33 97 
आंध प्रदेश 264 १,486 77 टेप १ 264,5 
कर्नाटक 459 ॥,024.48 74 4,009.585 
केरल 8].. 492 ७१ 95. ४9६, 73 
लक्षद्वीप 03. 000 0 000 
पॉडिचेरी 33... 44 05 १8... इ4,ऐेव 
तमिलनाडु ]75.. 726 39 398.. ]4 चऊ 
सपूर्ण भारत (42034 768 मगर खा 35 


* (क) बीमार औद्योगिक इकाई का अर्थ है ऐसी ओद्यागिक कंपना (जो कहीर आती क्षण हें कथ 5 बर्च 
से प्जीकृत हो) हिसे किसी भी मित्र चष के अत मे अपनी भपुण पँँजा के बरचा या 3 थे आपके 
राशि का नुकसान हुआ हो। 

(ख) गेर-लघु क्षेत्र की औद्योगिक बह इकाई 'कमजार' इकाई ४ जिसके करो भी साथ! वह मे कुल 
घाटे के कारण पिछले चार लेखा वर्गों के दौरान उसकी सर्वान्ध शुद्ध कौमन का ४0 क/लव हिस्‍मा 
नष्ट हो जाए। यहाँ यह स्पष्ट काना आवश्यक है कि कभजोर 7काइयी के अतगत इसे महाँ शामिल 
किया जाएगा, जो बीमार औद्योगिक कपनियाँ (विशेष प्रक्षणात) अधिनियम, ॥995 ऋू दायरे मे 
आती हैं, साथ ड्ो अन्य श्रेणियां, जैमे-- भागीदारी फस, स्वासित्य फर्म आदि किसी ' कमजीर' 
औद्योगिक कपनी को उस स्थिति में 'बीसार' कपना सगझा आएगा जन्म उस्म एस आई भी.१,, 
985 (फरवरी 4994 तक संशोधित) के अनुच्केट 25 शफा।3 के अवगत बी. माई,एफ आर में 
शामिल किया जाएगा। 

स्रोत - औद्योगिक निर्यात तथा ऋण विभाग, भारतीय स्थिर बेंक | 


॥80 के भारतीय अर्थनींति # 


परिशिष्ट तालिका-9 
केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थिति 
(सितंबर 999 के अंत में) 
(परियोजनाओं की संख्या) 


फेक 





808 


हर 
१०५ 
४  ४£ 


॥१ आणवदिक ऊर्जा हर 


«“ | समय से 
देरी 
शुरू होने 
तारीख के 
कुल 
प्रतिशत 





4 4. 000 
2 नागरिक उड्डडयन. - > 3 - 3 000 
3 कोयला - 5 45 >. 20 75 0 
4 ब्रित्त - > ] न 3. ॥१000 
5 उर्वरक - 3 - ] 4 00 
6 खान ] १ ] 3 333 
7 स्टील न - 4 - 4 000 
8 पेट्रोॉकिमिकल्स - - १ -.१ ॥000 
9 पेट्रोलियम 4 4 9 -. 27 704 

30 विश्युत 5 प्र १6 ]. 29 55 2 

११ रेलजे १ ह 2] 52... 8] 25 9 
१2. भूतल परिवहन - 5 १6 - 2॥ 76 2 
प3 दूरसंचार न - 2 -. 2 ॥१000 

१4 अन्य - | न - ] 090 

कल, आय । 33... 03 54. 207 52 


५2... -५००-नन++-3०५५५५५५+०न5७५५५५+-»+०नन-+4 वन ननननीनीन नील बल मन +त+ल लक तल तल  िडड..क्‍ल्‍:-क्‍/:डऑ 5 
जोट' + कद्रींस क्षेत्र की परियोजनाओं से संबद्ध, 00 करोड रुपए और अधिक मूल्य की। 
2 ग्रास्ध होने की अनुमानित निधि के आधार पर देरी की गणना को गई है। 
सोते गोजना तथा कायक्रम कार्याग्बयन मत्रालय, भारत सरकार। 


# भारतीय अर्थनीति 8 


परिशिष्ट तालिका-१0 


केद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम प्रदर्शन 
(गशि करोड़ रुपए में) 








मद 7993-94 94-95 95-96 १6-97 १7-98 
कार्यरत उद्यमों की 

संख्या 247 24] 239 248 236 
पूँजी 3,59,836 ,6],37] ,73 765 2,07 496 2,23,047 
मूल्यवर्धित 4,486.. 47,986. 57,859. 57.76.. 726,97 
सकल मुनाफा 38,556.. 22,56.. 27,587. 30,609. 36 093 
शुद्ध मुनाफा वा्व5.. 7.27... 4 9,997. १3,725 
मुनाफा कमानेवाले 

सार्वजनिक क्षेत्र के 

उद्यमो की सख्या ]2] 30 १32 30 ॥34 
घाटा दिखानेवाले 

सार्वजनिक क्षेत्र के 

उद्यमो की सख्या 46 ॥09 १02 क्छव १00 
न मुनाफा, न घाटा 

दिखानेवाले सार्वजनिक 

क्षेत्र के उच्चयमों की सख्या 3 2 5 2 2 
पूँजी % के अनुसार 

सकल 7.33 20.6]. 237॥ 2223 23.59 
पूंजी % के अनुसार 

सकल मुनाफा ॥१.6]. 73985 4588 459 १6 १8 


स्रोत * सार्वजनिक उद्यमों का सर्वेक्षण 7997-98, (बॉल्यूम 3), भारत सरकार । 
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परिशिष्ट तालिका-4॥ 
संगठित क्षेत्र में सेजगार 
(लाख मे 


पः 


१० ५ 


! सार्वजनिक क्षेत्र 
क्‍िः 
् 


हट " हट 
मे | 
4 5 7 9. ॥0 
)95 7355 6520 2]97 9466 8058 275.25: 4304 5/ 
)१) (+0.2) (+0॥) (-0.3) (+0॥) (+6) (+05) (+36) 
:66 74.4 6458 2492 94,29 85.2 2794] 44,26  5, 
)9) (+08) (-.0) (-0.2) (-02) (+56) (+5) (+28) 
!95 74 85 65.35 22.44 ॥95.59 86.85 282,45 46.37. १6* 
2१) (४0) (+.2) (524) (+07) (+20) (+॥॥) (+48) 

> - न - 95.40 8835 283.75 48.5 ॥77' 
(-0]) (+7) (+0.5) (+3 8) 


रोजगार प्राप्त महिलाएँ 


० | कुल (2 से 5) 
०० ; कुल (6+7) 


7 फप्काश्चान चऔनारप्शव 
५० | प्रादेशिक सरकार 


८० गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना मे प्रतिशत में बदलाव को दरशाते हैं। 
, भारत सरकार। 


# भारतीय अर्थनीत्ति ऋ 


नब्बे के दशक में बाह्य आर्थिक चुनौतियों 
का प्रबंधन : भविष्य के लिए सबक 


“शंकर आचार्य 


भारवीय अर्थव्यवस्था के लिए नब्बे का दशक बाह्य बुनोतियों के विए 
बहुत असाधारण साबित हुआ। मैं यहाँ छह विशेष चुनोतियों का उल्लेख विस्तार से 
करना चाहता हूँ, जिनका सामना भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया। एस चुनॉलियों मे 
सन्‌ 99] का भुगतान-सतुलन का सकट, सन्‌ 993 और ॥994 मे विदेशी पँजी 
का जबरदस्त प्रवाह, व्यापारिक उदारीकरण, थाहरी कर्जो का प्रबंधन, पूर्दी एशिया 
सकट फैलने का खतरा, विनिमय-दर प्रबंधन मे जुड़े मुदुदे और विकल्प शामिल 
हैं। इनमें से हर विषय पर अलग मे विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है | मं 
इनमें से हर विषय पर चुनिदा ढंग से सक्षेप में विचार करना चाहता हैं। 


४99 का भुअलान-संलुलन का संकट 

इस दशक को शुरुआत भयावह ढंग से हुई। भुगतान -सतुलन का भीषण 
संकट पूरी विकरालता के साथ सामने आया। सम्‌ १99॥ की गर्रममयों में लिदेशी 
मुद्रा भंडार में सिर्फ एक अरब डॉलर रह गए, जो प्िर्फ दो सप्ताह के आयान + 
लिए ही पर्याप्त थे। निर्यात में भी गिरावट आने लगी। घाणिज्यिक ऋण बाजार मे 
पहुँच पर रोक लग गई। औद्योगिक विकास-दर १ 3 प्रतिशत के नक्काशत्मक आऑकट 
पर आ गई। मुद्रास्फीति का ग्राफ अगस्त 99] में 6 प्रतिशत को उद़्ान भरने 
लगा। कुल मिलाकर आर्थिक विकास - दर में भी ॥ प्रतिशत की गिगवश आ गई। 

इस संकट के उत्तग्दायी कई कारण थे। अस्मी के दशक के उत्तरार्द में 
राजकोपीय घाटा बेहद बढ़ गया | उद्योग और व्यापार पर जरूरत से ज्यादा नियत्राए 
था। विदेश व्यापार नीतियों में निर्यात को हतोत्साह किया जा रहा था और परर्च 


84 के भारतोय अर्थनीति # 


का आयात बढ़ रहां था बडे व्यापार घाटे से उबरने के लिए बाहर से ऋण 
) प्रवृत्ति बढ गई थी। विदेशी निवेश के बारे मे दृष्टिकोण नकारात्मक था 
व्यवस्था की सेहत नाजुक थी। इन संवेदनशील परिस्थितियों में खाडी युद्ध 
सके कारण तेल आयात बिल बढ़ने से अर्थव्यवस्था के बाद्न क्षेत्र में जोरदार 
पैदा हो गया। 

जून 99 के चुनाव के बाद केंद्र में बनी सरकार ने तुरत स्थिति की 

उता को भॉपते हुए स्थिरीकरण के लिए मजबूत उपाय किए और राजकोषीय 
उद्योग नीति, विदेश व्यापार और विनिमय-दर व्यवस्था, विदेशी निवेश- 
ऋर-प्रणाली, चित्तीय क्षेत्र, पूँजी बाजारों, कृषि मूल्य-निर्धारण, वितरण नीति 
र्बजनिक क्षेत्र में व्यापक सुधार के उपाय शुरू किए गए बाह्ठा क्षेत्र में सुधार 
उपाय किए गए, उनकी झलक मैं यहाँ देना चाहता हँ-- 

१ बिनिमय-दर व्यवस्था को 2 साल के भीतर बदलते हुए बास्केट व्यवस्था 
को परिवर्तित कर विनिमय-दरो का निर्धारण बाजार से होने लगा। 
सक्रमण अवधि में दोहरी दरें जरूर प्रभावी रहीं। 

2 पूँजीगत सामान कच्चे माल और कुछ अन्य मामलो में आयात लाइसेंसिग 
को व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई । अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओ 
पर परिमाण संबंधी पाबदियों कायम रहीं। 

3 बेहद ऊँची कस्टम शुल्क व्यवस्था को घटाने के लिए कार्यक्रम शुरू 
किया गया और संरक्षणात्मक शुल्क दरों को मार्च 4993 तक घटाकर 
85 प्रतिशत पर ले आया गया। 

4 अनेक उद्योगों में 5। प्रतिशत तक सीधे विदेशी निवेश की स्वत: मंजूरी 
की व्यवस्था कर दी गई। 

5 बिदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना की गई, ताकि अय्य क्षेत्रों और 
5१ प्रतिशत से अधिक निवेश के लिए मंजूरी की प्रक्रिया तेज की जा 
सके। 

& विदेशी मुद्रा-विनिमय नियमन कानून को संशोधित किया गया, ताकि 
फर्मों और विदेशी-इक्विटी के लिए भारतीय व्यवसाय में प्रवेश के 
लिए उदार माहौल बनाया जा सके। 

7 भारतीय शेयरों के लिए द्वितीयक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने हैतु नई 
नीति लागू की गई। पोर्टफोलियो विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। 

तालिका-, तालिका-2 और रेखाचित्र-] से स्पष्ट है कि इन सुधारों के 


$ भारतीय अर्धनोति के 85 


तुरत कितने फायदे हुए इनसे सन 992 93 मे कुल मिलाकर आर्थिक विफ्रास 
दर 53 प्रतिशत तक पहुँच गई और इसके बाद विकास-दर तेज हो गई | औद्योगिक 
क्षेत्र में तेजी आने में कुछ समय लगा, लेकिन सन्‌ 3994 -95 में इस श्षेत्र की 
विकरास-दर 9 3 प्रतिशत तक जा पहुँची ! डॉलर के हिसाव से नियत वृद्धि दर सन्‌ 
993-94 में बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई। चाल खाता घाटा तेजी से मिग और यह 
सम्‌ 4990-9] में 97 अरब से गिरकर सकल घरेलू उत्पाद के । से ॥ 5 प्रतिशन 
तक सीमित रह गया। आयात वृद्धि-दर भी सुधर गई। विदेशी निवेश में भी तेजी से 
वृद्धि हुई। यह सन्‌ 993-94 मे 4 अरब डॉलर तक पहुँच गया। लिदेशी मद्रा 
भंडार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई! 

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सकट मे दूभा 
विकासशील देशो के मुकाबले तेजी से उब्ररी। तालिका -3 से स्पष्ट है कि सुधार 
शुरू होने के पहले 3 वर्ष में औसत आर्थिक विकास- दर 6 + प्रतिशत थो जबकि 
उस समय तीस विकासशील देशों मे औसत विकास-दर 22 प्रतिशत ही थी। 


जबरदस्त पूँजी-आयक का प्रबंधन 
बाह्य क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव आर्थिक सुधारों की सफलता का भृपिट 
था, लेकिन इससे जबरदस्त पूँजी-आवक के प्रव्धन की एकदम नई समस्या साभ- 
आईं। हमारे लिए यह पूरी तरह से अबृझ् चुनोंती थी। इसका समाधान करने के लए 
किताबी अवधारणाओं का व्यवहार से सम्पिलन करना था। यह प्रणय था, जा स्वग 
मे नही, बल्कि यथार्थ के धगतल पर होना था। इस स्थिति में जो प्रमुग्ध मुदृदे प पर 
उनसे निपटने के लिए अयनाई गई नीतियो से जी परिणाम भामने आए, उसकी एच 
झलक में देना चाहता हूँ। 
सितंबर 993 से अक्‍्तृबर 994 के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में ।2 अरब 
20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, यानी हर महीने करीब । अरब डॉलर बिदेशी 
मुद्रा आईं। दूसरी दृष्टि से देखें तो इन 3 महीने में भड़ार श्कल रेल उत्पाद क्रे 
4 प्रतिशत के बराबर हो गया (विवरण तालिका -2 में) । 
विदेशी मुद्रा के प्रवाह से जो प्रमुख मुद्दे उभर, वे इस प्रकार हैं-- 
 इस्त प्रवाह के समय न्यूनतम विनिमय-दर को बढ़ने दिया जाए या यश 
धन विदेशी मुद्रा भडार में जमा किया जाए। 
2. पूँजी-प्रवाह की समस्या की अवसरों में केसे तब्दील किया जाए, ताकि 
बाह्य व्यापार और अदायगी का उदारीकरण हो । 


386 हे भारतीय अर्थनीति # 


इन मुद्दों पर फैसला लेते समय पूजी प्रवाह की भविष्य की तसवीर की 
अनदेखी की गई और खासतोर से इस बात पर ध्यान नही दिया गया कि यह प्रवाह 
'स्थायी है या अस्थायी है। 

विनिमय-दर के मामले में अतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह के विपरीत 
हमने भंडार बढने दिया और न्यूनतम डॉलर-रुपया बराबरी को चढ़ने नहीं दिया। 
इस फैसले से कई कारण जुड़े थे। 

सितंबर 993 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 7 6 अरब डॉलर था, जो ठीन 

महीने के आयात के लिए पर्याप्त था। इसे नाकामी समझा गया। फिर सन्‌ 997 
के आघात को काली यादें भी धुँधली नहीं पड़ी थी। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार 
को आरामदायक स्थिति मे लाने का इरादा बनाया गया। दूसरे, उस समय हम 
निर्यात में उफान के शुरुआती दौर में थे। न्यूनतम विनिमय दर में तेज वृद्धि से हम 
उस उफान को नहीं रोकना चाहते थे। पूजी-प्रयाह के स्थायित्व के बारे में हम 
सुनिश्चित नही थे। 

भंडार बढ़ाने के मौद्रिक प्रभावों को कम करने और उदारीकरण से पैदा हुए 

अवसरों का लाभ उठाते हुए बाह्य क्षेत्र को मजबूत करने की खातिर हमने कई पहल 
की। मसलन, चीनी, खाद्य तेलों, कपास आदि जरूरी चीजों के आयात पर लगे 
मंत्रात्मक प्रतिबधो में ढील दी गई | मुद्राकोष के अनुच्छेद-8 का पालन करते हुए 
अगस्त 994 में हमने चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर कदम बढाया, 
अल्यकालिक ऋणों की अदायगी के उपाय किए। अप्रवासी विदेशी मुद्रा जमा श्रेणी 
को चरणगबद्ध ढग मे समाप्त किया गया, जिससे भारतीय रिजर्व बैक को विनिमय 
गारंटी का लाभ मिला। इसके साथ ही भारतीय फर्मो के लिए विदेशी निवेश नीति 
को आंशिक रूप से उदार बनाया गया। 

इन नीतिगत पहल के परिणाम और सबक भी हमारे लिए अनुकूल साबित 

हुए। जैसे-- 

॥ मार्च 995 तक हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, जो छह 
महीने के आयात के लिए पर्याप्त था। 

2 सन्‌ 993-94 से 995-96 के बीच लगातार 3 साल तक निर्यात 
उफान पर रहा और डॉलर के मुकाबले हर साल 20 प्रतिशत की वृद्धि 
दर्ज की गई। 

3 बिदेशी पूजी-प्रवाह के लिए वातावरण अनुकूल बना रहा। अलबत्ता, 
सम्‌ १994-95 के बाद भडार में आया उफान बराबर हो गया, क्योकि 
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औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति से आयात में भारी बुद्धि हुई थी ओर चाल 
खाते का घाटा भी बढ़ गया था। 
4 औद्योगिक क्षेत्र में तेजी के बल पर कुल मिलाकर आधिक विकास दर 
सन्‌ 994-95 में 7 प्रतिशत की दर पर पहुँच गई। 
5 अल्पकालिक ऋणों की अदायगी में बाह्य ऋण सकेतकों की स्थिति मे 
सुधार आया। 
नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि मौद्रिक बुद्धि दर और मुद्रस्ट्रीति-- देना 
में तेजी आई, लेकिन सन्‌ 7994-95 के बाद मुद्रास्फीति की दर भी काफ़ो कम होने 
लगी (रेखाचित्र-2) | 


व्यापार उदारीकरण 

नब्वे के दशक की शुरुआत में भारत की बिटदशी व्यापार व्यवस्था ऋड़ी 
वदिशों की जकड़न मे थी। खासतौर से आयात पर बेहद पार्बंदियाँ थीं। जुन 997 
मे उच्चतम कस्टम-दरे 300 प्रतिशत तक को छू रही थी। मात्रात्मक प्रतिबंध और 
आयात पर लाइसेंस होना आम बात थी। मन 99१ के मध्य तक 80 भरतिशत 
आयात मदों पर किसी-न-किमी तरह की बदिश थी। असाधारण उच्च शुल्क- दरों 
ओर व्यापक आयात बंदिशो के कारण वर्षो तक उत्पादकता और आर्थिक कार्यकृुशलता 
प्रभावित रही | ओद्योगिक उत्पादन बढाने, निर्यात के खिलाफ नीतिगत राझान घटाने 
और अर्थव्यवस्था को खुला बनाने के लिए व्यापार नीति का उदारोकरण जरूरी था। 

नब्बे के दशक में व्यापार के उटारीकरण को दो मापकों-- आवात शुल्क - 
दरों और मात्रात्मक प्रतिबंधों के पैमानों से टेखना जरूरो है। रेखालित्न 3 में सन्‌ 
3990 और 999 के शीर्ष कस्टम शुल्क को दरशाया गया है। शीर्ष शुल्क 300 
प्रतिशत से घटाकर सन्‌ 99१ से 993 के बीच 85 प्रतिशत तक प० ले आया गया। 
फिर जुलाई १996 में इसे 42 प्रतिशत तक घटा दिप्रा गया। इसके बाद राजम्ब 
तगियों के कारण कुछ कदम पीछे हटाए गए और जनू १997 के अंत तक शीर्ष 
शुल्क बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया। मार्च 3999 के बजट में शीर्ष-दर को घटाकर 
फिर से 40 प्रतिशत किया गया। 

मात्रात्मक प्रतिबंधो के उदारीकरण की दृष्टि से सब्बे के पूरे दशक में एक 
ही दिशा में रुझान रहा । सन्‌ 499१-92 के उदारीकरण के दौर में 5000 में से 3000 
शुल्क-दरों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। इनमें कच््छा माल, माध्यमिक 
वस्तुएँ और पूँजी सामान से लाइसेंस हटाया गया। बाद के वर्षो में भी उदारीकरण 
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का टोर जारी रहा। इस समय १2 प्रतिशत शुल्क लाइनें ही बंदिश के दायरे में हैं, 
जिनमें स अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएँ है। 

व्यापार के उदारीकरण की समीक्षा की दृष्टि से-- (क) एकपश्षीय उदारीकरण 
की पहल, (ख) बहुपक्षीय व्यापार वचचनबद्धताओ, (ग) क्षेत्रीय व्यापार सहयोग की 
पहल को भूमिकाओं पर मोर करना दिलचस्प होगा। शीर्ष कस्टम शुल्क-दरों के 
हिसाब से एकपक्षीय उदारीकरण वरीयता में सबसे ऊपर रहा है और बहुपक्षीय तथा 
क्षेत्रीय समझोतो की कोई खास भूमिका नही रही है। 

बेशक साप्टा और भारत- श्रीलंका व्यापार समझौते जैसी क्षेत्रीय प्यवस्थाओ 
के लिए अलग से विशिष्ट मदो के लिए शुल्क-दरें है, लेकिन इनसे शीर्ष कस्टम 
दर कुछ ज्यादा प्रभावित नही हुई। 

कुछ पर्यवेक्षको का कहना है कि भारत की कस्टम शुल्क-दरे, विश्व 
व्यापार सगठन के पालन से पैदा होनेबाली अनुबंध-दरो से काफी कम हैं। कुछ 
अग्ल उद्योग के प्रतिनिधियों ने भारतीय दरो को अनुबंध-दरों के स्तर पर लाने की 
माँग भी उठाई है, लेकिन घरेलू उद्योग के लिए इस तरह की मॉग करनेवालो ने नब्बे 
के दशक में करिए गए कस्टम शुल्क-दर सुधारों को ठीक से नहीं समझा है। सरकार 
ने बहुपक्षीय व्यापार समझौतो मे कुछ ही स्तरों पर अनुबंधों पर विचार करना उचित 
समझा, वह भी ऐसी जगह, जहाँ विभिन्‍न मुद्दों मे कस्टम भी एक मुद्दा था। ऐसे 
में अनुबंध -दरो से कस्टम-दरे कम होना कोई विसगति नही है। 

मत्रात्मक प्रतिबधों का मामला थोड़ा भिन्‍न है| यहाँ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय 
डोनो ही तशह की पहल ने अहम भूमिका निभाई है। कई दशकों से भारत अपनी 
भगतान-मसमुलन की स्थिति को देखते हुए मात्रात्मक बंदिशों को जायज ठहराता आ 
रहा था, लेकिन सन्‌ 993 में यह स्थिति बहुत सुधर गई और ऐसे मे आयात पर 
मात्रात्मक प्रतिबंधों को उचित ठहराना मुश्किल होने लगा। 

मात्रात्यक प्रतिबंधों में उदारीकरण को सार्क के तहत की गई क्षेत्रीय सहयोग 
की पहल से काफी बढ़ावा मिला! सार्क के तहत साप्टा समझौते पर सन्‌ 993 में 
हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सन्‌ 998 में सभी सार्क देशों के लिए आयात बदिशे 
हटाने की घोषणा कर दी। लिहाजा अभी तक 20,300 उत्पादों को लाइसेस बदिश 
से मुक्त रखा गया है | 


याह्य ऋण-प्रब॑घन 
सन्‌ १99१ के भुगतान-संतुलन सकट का मुख्य कारण यह भी था कि बाहरी 
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अल्पकालिक बाहरी कर्जों की भरमार से बचा जाए। देश कही बाहरी 
देनदारियों का पूर्ण ज्ञान हो। 

वास्तविक प्रभावी बिनिमय-दर को लगातार बढ़ने से रोक्मा जाए। 
अबास्तविक विनिमय-दर्रो को समर्थन देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार 
में खर्च करने से बचा जाए। 

घंग्लू वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए। 

ब्रेक्रिग प्रणली को सट्टा बाजार की चपेट में लाने को सीमाएँ हों। 
चाल स्थाते के घाटे पर कड़ी निगशनी रखी जाए। 

पूजी खाते की परिवर्तनीयता की ओर बढ़ा जाए। 


अगर उक्त उड्यो को भारत की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि 
पूर्वी एशियाई संकट शुरू होन से पहले ही भारत ने ये सबक सीख लिये थे। 


मसादन--- 


| 
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अल्यकालिक ऋण सख्त नियत्रण में थे। 
बआजार निर्धारित बिनिमय-दर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया था। 


, विदेशी मुद्रा भंडार का कुछ इस्तेमाल हुआ था, लेकिन दिसवर 998 


तक भंडारण स्तर 27 अरब डॉलर तक जढा लिया गया था। 

मसने 992 से 997 के बीच वित्तीय क्षेत्र में सुधार के अनेक उपाय 
किय गए। 

वित्तीय संस्थाओं के शेयर और संपत्ति बाजार में प्रवेश पर सख्त नियत्रण 
गे] 

चाल खाते के घाटे को कायू में रखा गया। 

विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेशकों को पूर्ण परिवर्तनीयता का 
लाभ मिला, मगर रेजीढेंट फर्मो और व्यक्तियों के लिए कडे पूँजी 
नियत्रण थे! 


इन अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत बाहरी संकट की लहरों में 
अपने को पूरी तरह नहीं बचा पाया। अगस्त 997 से जनवरी 998 के बीच 
विनिमय बाजार को झटके लगे। बाजार पर माँग का दबाव भी रहा। 

पूर्वी एशियाई संकट के प्रभाव से बचने के लिए मौद्रिक प्राधिकार ने जो 
उपाय किए, के इस प्रकार है-- 


] 
2 


बाजार को स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक ने व्यापक हृश्तक्षेप किया। 
8 प्रतिशत तक अवमूल्यन की विनिमय-दर में लचीलापन रखा गया। 
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3. मौद्रिक नीतियों को चरणबद्ध ढग से नियत्रित किया गया | 

इन उपायों का जबरदस्त असर हुआ। मार्च 7998 तक विदेशी मुद्रा भड्ठार 
26 अरब डॉलर तक पहुँच गया और फॉाँगचर्ड दरें 0 प्रतिशत गिर गई। 

मई से अगस्त 998 के बीच भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार फिर बयान में 
आया, क्योंकि परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए 
थे। एक बार फिर सरकार ने उक्त उपायो को आजमाया। गिसर्जेट इंडिया ब्रांड पे 
भारत ने 4 अरब डॉलर जुआए, जिससे बाजार स्थिर हो गया। 


चिनिमय-दर प्रबंधन ४ कुछ विकल्‍प और मुद्दे 
विनिमय प्रबंधन के बारे मे तीन महत्त्वपृण मुद्दों पर गोर करने की अररत 
हैं। पहला हो यह कि पिछले कुछ दशकों में अतरशसण्ीय प्रणाली किस तरह 
विकसित हुई ? विकासशील देशों पर इसका अगर किस तरह हुआ ? ऐसे में पाश्त 
के सामने क्या विकल्प थे ? इस दृष्टि मे भारतीय अर््रव्यवस्थां तीन में से कोट एक 
व्यवस्था अपना सकती धी-- 
) ऐसी व्यवस्था, जिममें मुद्रा बोर्ड हो, जो गितर्व मुदा से एक निधारित 
अराबरी बनाए रखे ! 
2 समायोजन योग्य व्यवस्था, जिसमें किसी एक पुद्ठा की कुछ पुद्ाओ के 
समृह के हिसाब से दरें निर्धारित हों। 
3, बाजार निर्धारित व्यवस्था, जिसमें ग्जिर्त बैक के हस्तक्षेप की गृंजाइश 
हो। 
इनमें से पहली व्यक्षम्था झाजील, अर्जेटीना ओर कुछ अन्य लैटिन अमेरिकी 
देशो ने अपनाई। इसका खास कारण मुद्रास्फीति क्री बेहद इरुव दर को निर्य/्धत्त 
करना था, लेकिन भारत में पिछले तीन दशको में गुद्रास्फीनि ॥0 प्रतिशत से नीच 
ही घल रही है। ऐसे में यह व्यवस्था अपनाने का कोई औषित्य नहीं था। 
भारत में ममायोजन प्रणाली अपना रखी थी, लेकिन सन्‌ 994 के संकट के 
बाद यह प्रणाली त्यागने की माँग उठी । सरकार के फैसलों में हैरी से गैग रेट ओर 
बजार-दरों मे अतर होने की संभावनाएँ थीं। पूजी खाते की बढ़ती परिचर्तनीयता के 
दौर मे इस प्रणाली को सँभाले रखना संभव नहीं था।! 
भारत में सन्‌ 993 में बाजार- निर्धारित विनिमस- दर स्थयस्था अपनाई, 
जिसमें विदेशी मुद्रा बाजार में माँग और आपूर्ति के हिसाब से दरें तय होगी # । 
बाजार में रिजर्व बैंक भी हिस्सेदार है, जो बाजार को स्थिः रखने की भूमिका 
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निभाता है। रेखाचित्र-3 में भारत की न्यूनतम और वास्तविक विनिमय दरों की 
झलक दी गई है | 

इस व्यवस्था से टो मुद्दे जुड़े हैं । एक यह कि रिजर्व बैक मूल बाजार -दरों 
आर अल्पकालिक परिवर्तनों से बदलनेवाली बाजार दरो में कैसे फर्क करे। यह 
काम बहुत मुश्किल है। ऐसे मे रिजर्व बैंक की भूमिका कोई विज्ञान नही, बल्कि 
छा की हे । समस्या तब बढ़ जाती है, जब राजनीतिक नेतृत्व अवमूल्यन में घाटा 
देखता # और मूल्य बढने से उसे कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलता! 

तीमग प्रमुख मुदुदा बाजार-दरो को उन गतिविधियों से जुड़ा है, जो संतुलन 
पथ के आम्र-पाम होनेवाले मूल कारकों के कारण होती है। ये बाजार की भावना 
और हरकती से बहुत नजदीकी से जुड़ी होती है। लगातार हस्तक्षेप की स्थिति 
मँधाले रखना भी रिजर्व बैंक के लिए मुमकिम नही है। 

प्रेसे में सफल प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल, पारदर्शी नीति और भाग्य 
का साथ होने की जरूरत है। मूल तत्त्व यह है कि बाजार-निर्धारित व्यवस्था मे 
गजनीतिक नेतृत्व और ग्जिर्व बेक--दोनों को ही विनिमय-दरों में लचीलापन लामे 
की कला सीखनी होगी। 


जगले दशक की चुनौलियाँ 

नब्बे के दशक की चुनौतियों के आईने में देखें तो नई सहम्राब्दी के पहले 
दशक की मबसे बड़ी चुनौती लगातार वैश्विक होते वातावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था 
की उन्पादकता और स्पर्धा-क्षमता बढ़ाना है। यह निर्यात बढ़ाने और सैवाक्षेत्र की 
मजबूती के लिए भी जरूरी है। उच्च उत्पादक और स्पर्धा-क्षमता खुद ही पैदा नही 
शग्गी ।हमके लिए दुसरी पीढ़ी के सुधारों को निरंतर अपनाने को जरूरत है | इसके 
लिप बित्तीय कानूनों, श्रम कानूनों, कंपनी सचालन, दीवालियापन संबंधी कानूनों, 
ब्लामित्स, सेवाओं के वितरण, स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और शासन में 
सुधार की आवश्यकता है। 

दुसरे, गए अँतरराष्ट्रीय वित्तीय वातावरण में विकासशील देशों को नए 
अनुशासन अपनाने होगे | इसके अलावा पूँजी खाते में परिवर्तनीयता को बढ़ावा देना 
समय की माँग है। लेकिन ऐसा करते समय जोखिमों पर विशेष ध्यान रखना होगा। 

विनिमय -दर व्यवस्था पर भी विशेष नजर रखनी होगी। चुनौती यह होगी 
कि लचीलेपन के प्रति बाजार जवाबदेह रहे । भारत अब व्यापार के उदारीकरण के 
गय्ते ये दर दिखाई देता है। इसके लिए बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं और साप्टा, 
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आसियान, एपेक आदि मचचों पर सक्रिय भूमिका अपनानी होगी। एणश्याड स्वर पर 
कस्टम शुल्क दरो को लाने के लिए साल -दर-माल प्रवास करने शोगे। 

भारत को अमेरिकी आर्थिक मंदी के प्रभावों के लिए भी तेयार गहना 
चाहिए। पिछले 8 सालो में दुनिया के देशो की अमेरिकी अभश्रव्यतस्था मे अवस्दम्स 
उफान से काफी फायदा मिला; लेकिन अब मंदी के नुकसान के लिए थी खुद को 
तैयार रखना चाहिए। 

अंत मे, भारत को नई टेक्नॉलॉजी आर बाजार क्षेत्रों की चुनोतियी से भी 
मनिपटना होग। इटरनेट ओर ई-कॉमसे का इशारा इसी ओर हैं । 

(सेटर फॉर बेकिंग स्टडीज, सेंट्रल बैंक आफ शीलका, कोलबां में 
सितबर ॥999 को दिया यया व्याख्यान ।/ 
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तालिका 3 
सुधार-कार्यक्रम शुरू होने के शुरुआती 3 वर्षो में औसत आर्थिक विकास 








(प्रतिशत) 
गरत (99-92) 5:77, राशि 6.4 
30 विकासशील देशों का औसत 2.2 
निया (१987) 2.4 
वाइजीरिया (983) 2] 
पेक्सिकों (983) 06 
गाईल्नैंड (१983) 5.] 
तुर्की (980) 47 





नोट कोप्ठक में दिया गया बर्ष उम बर्ष को दरशाता है, जिसमे सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए। 
गत भारत के लिए सी एम ओ ! अन्य देशों के लिए--' रीस्ट्रक्चरिंग इकॉर्मॉमिक्स इन डिस्ट्रेस, पॉलिसी 
पफार्म्य ऐंट द घहड बैंक में (थॉमम, छिब्बर, डेलामी तथा डी मैलो) “मैक्रोइकॉनॉमिक परफॉस्मेस 
आअइर पदेजझूमेर लेडिंग' (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 994) | 
तालिका-4 
भारत के आयात पर लगाए गए विभिन्‍न प्रकार के एन.टी.बी., 996-97, 
१998-99 (प्रशुल्क लाइनों की संख्या, 0 अंकीय *) 
पैनल : ए 
१ 4.9596 4 4997 44 998 4.4.999 
_ कैअनुसा केअनुसाा केअनुसार के अनुसार 
अनटी,बी. लाइनोंकी $% लाइनोंकी % लाइनोंकी % लाइनोंकी % 
का प्रकार सख्या अंश संख्या अंश संख्या अंश संख्या अंश 


निर्वेधात्मक ४89. 0.6 59 06 59 0.6 59 0.6 
प्रतिबंधित 2,984. 29.6 2,322 22.8 2,3]4 227 ,83 ॥5 


एकत्रित 27 42 ॥29 .3 329 3 »# 0.4 
एस आई एल. 765... 7.6 ॥,043 १02 9१79 9.0 886 87 
मुक्त 6,]6] 60 6,649  65. 6,78] 664 8,055 78.8 
कुल 40,096 90 0 0,202 00 0 0,202 400.0 30,220 00 0 


कक के 0४४ 2 6: 7 किकीएगी लेकर 4 40227 फीस धन घम  48म 2९: 572 पक 3 िनप नकल अल 

+ आस्लीग व्यापार वर्मोकरण की हारमोनाइज्म प्रणाली के अनुसार। एच एस “आई टी सी आयात तथा 
विधात मंदी का अर्गीकरण। 

स्रोत दी जीएफ टी, साणिण्य मंत्रालय! 


# भारतठोय अर्थनीति के १97 


पैनल बी 
भुगतान संतुलन कवच के अतर्गत विश्व व्यापार समठन को अधिसूचित 





शन.टी.बी. की स्थिति 
(] 4.4999 के अनुसार 8 अंकीय *) 
विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित मदो की कुल सख्य....... 2,744 
भुक्‍्त सूची में मदों की कुल संख्या ] 298 
प्रतिबंधित मर्दे 702 
एस आई एल मर्दें 679 
एकत्रित मदे 35 
तालिका-5 
बाहरी ऋण संकेतक 


ग्रितिशत में अनुपात) 
वर्ष १99] 4992 त993 ॥995 997 १999 








कुल ऋण/सकल घरेलू उत्पाद 280 377 366 3500 238 7237 

ऋण भुगतान/चालू प्राप्तियों . 553 30.2 275 262 272 80 

कम अवधि के ऋण/कुल ऋण १02 8.33. 7.0. 4.3 72 44 

कम अवधि के ऋण/ भंडार 382.] 7425.6 985५ 205 30 747 

ब्याज का भुगतान/चालू प्राप्ति 755 480 १25 97 73 80 

नोट स्टॉक आँकड़े (कुल ऋण, कम अवधि तथा पड़ा?) सर्वादत वर्षो में 33 भाव के लिए हैं। प्रवाह 
आँकड़े (ऋण भुगतान, ब्याज, चालू प्राग्ति तथा सकल घरेलू उत्पाद) वित्त थर्ग गे, अर्थात्‌ 799 के 
आँकड़े । अप्रैल, 7990 से 34 मार्च, 99] तक से संबंधित # | 


* भारतीय व्यापार वर्गीकरण की हारमोनाइज्म प्रणाली के अनुसार। एच,एस "आई टो.सी आयाव ता 
नियति मदो का बर्गीकरंण। 
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हु 
2 
3 
4 
5 
6 
है 


ठ 
हर 
]0 
१॥ 
+२ 
१3 


44 
75 


पदानुसार ऋण की से 
स्थिति तुलना में ऋण कुल ऋण 
(मिलियन अमेरिकी डॉलर) (प्रतिशत में अनुपात) 

ब्राजील १93663 24 १% 
मेक्सिको १49690 38 १9 
चीन 46697 7 2] 
कोरिया १43373 33 38 
इंडोनेशिया. 436॥74 65 26 
रूसी गणराज्य 25645 26 5 
अर्जेटीना १23224 39 १5 
भाग्त 94404 25 5 
थाईलैंड 9346 63 37 
तुर्की 9205 47 25 
मलेशिया 47228 5 32 
फ़िलीपींस 45433 53 26 
पोलैड 39890 30 १0 
वेनेजुएला 35542 42 42 
कोलंबिया 34777 35 48 
दक्षिण एशिया 

याकिस्ताने 29665 48 8 
बंगलादेश १5॥25 35 ] 
श्रीलंका 7638 दर 6 


तालिका 6 


सर्वोच्च ऋणी पंद्रह देशों की अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक स्थिति, 997 
क्र देशों को कुल बाहरी जी.एन.पी.. कम अविथ वस्तुओं एवं 
सेवाओं के 


नोट : क्रम संख्या । से 45 पर कुल ऋण के आधार पर देशों को रखा गया है। 


स्रोत , ग्मोबल ड्रेवलपरयेट फाइनेंस, 7999, कट्टी टेबल, वर्ल्ड बैंक । 
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निर्यात में 


ऋण-सेवा 
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है-#/ 45. 2 % 
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किए - “ #5) 
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2 > / नल शिक्षा 330६ 
75- 52828 
50 - जो की पी विकास + 50 
28० जम 
| ॥0 
के न्दु 
औद़त 985 ५0) 79%0-फ् का परे )903 93 ॥0५॥ पथ 2०७॥ ९६ 
पैनल : ख 
प्रन्‍ण्त- खा 
79 १4] 
65 न्‍्6$ 
$0 -&0 
59 -95 
5] पक: विनिमय आयात मंबंधिन महीक्ों में «३0 
+5 4 
40 >40 
34 जते5 
१0 लिन है 
25 कम 
३0 पूँजी खज़ा मुनाफर दर जी, दी,पी, के मुकाबले 
चि न्व्0 
5 कि] 
।0 >व8 
5 05 
09 > 90 
औसत 985 १४ 990-93 १99 ५7 79% 99 79क-फ+ क+ 95 पड 


200 # भारतीय अर्थनीति ऋ 


3, डब्ल्यू-पी.आई. और एफ.सी.ए. का माहवार क्रम 





ष्ठ 


विदेशी मुद्रा सपत्ति (यू एस विलियन में) 


फल 


च्ऊ 





अजय जज 3 | 
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विदेशी मुद्रा-बाजार का विकास तथा प्रबंधन 
“+बिंमल जालान 


आह क्षेत्र के प्रबंधन से स्बंधित नीतिगत मुद्दों, विशेषकर समुचित 
विनिमय धर प्रणाली, उपयुक्त हस्तओेप नीति तथा विदेशी मुद्रा विनिमय भद्ारण 
नीति एन दिनों तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचो, जैसे-- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व वैक, 
जी 20, जिततोम स्थिरता मच तथा बैक ऑफ इस्स्नेशनल सेटलप्रेट्स़ सरीखे मंचो 
गर आरी विचाए- विमर्श मे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। भारत इन सभी वैचारिक 
प्रक्रियाओं में सेटल बैक के गवर्नरों और औद्योगिक तथा अन्य विकासशील देशो 
के विन मंत्रियों के साथ भाग लेता रहा है। पिछले कुछ वर्षो में हमे विदेशी मुद्रा 
आजारी के व्यवहार और उनके विनिमय संबंधी पहलुओं के बारे में भी अनुभव 
प्राज्न हुए है, लेकिन यह बहस सैद्धातिक और व्यावहारिक दृष्टि से अभी अधूरी ही 
है| ऋई मुद्दूदों पर विश्वव्यापी स्तर पर सहमति कायम करने की प्रक्रिया जारी है। 
इस अध्ययन में विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करनेवाले कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों 
पर लिचार किया जाएगा। 

इनमें सबसे प्रमुख समुचित विनिमय-दर व्यवस्था का मुद्दा है, जिसपर 
साहित्य और विभिन्‍न अंतरराष्ट्रीय मचों पर भी व्यापक विचार-विमर्श हुआ है । इस 
मरर्भ में कथित असंभव तिकडी, यानी पूर्ण पूँजी लेखा परिवर्तनतशीलता (सी.ए सी ), 
मौद्रिक्त आजादी (मुद्रास्फीति नियत्रण के लिए) तथा एक स्थिर मुद्रा का जिक्र 
किया जा सकता है| 

यदि सी एसी. को स्वीकार किया जाए तो सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार, 
भीद्रिक आजादी को छोड़कर मुद्रा बोर्ड के गठन का विकल्प आपके पास बचता है 
या फिर स्थिर मुद्रा लक्ष्य को छोड़कर विनिमय-दर को मुक्त रखा जाए, ताकि उस 
स्थिति में भौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति नियत्रण के लक्ष्य के मुताबिक निर्देशित 
किया जा सके। इस परिदृश्य मे विनिमय-दर का महत्त्व तभी है, जब वह घरेलू 
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मुद्रास्फीति का प्रभावित करती हो | ।सद्धात रूप म, ऐसे में मुक्त प्रवाह या मुद्रा 
बोर्ड के गठन संबंधी दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी जाती है। 

परंतु वास्तव में अधिकाश बैंकों द्वारा अपनाई गई नीति सैद्धातिक दृष्टिकोण 
से भिन्‍ होती है । उदाहरण के तौर पर, अतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाल के अध्ययन 
के मुताबिक, औद्योगिक देशों समेत अधिकतर देशों द्वारा अपनाई गई व्यवम्धा न तो 
मुद्रा बोर्ड की है और न ही मुक्त प्रवाह की | ज्यादातर देशी ने बीच को स्थिति चुनी 
है, जो कई प्रकार की व्यवस्थाओं का मिश्रण है। कुल मिलाकर कुछेक देशी को 
छोडकर सभी ने किसी-न- किसी तरह 'फ्लोट' व्यवस्था से काम चलाया ह। 
ईसीबी के सदर्भ में हाल की अवधि से और जापान के मामले में भी पारपरिक 
तौर पर यही लागू होता है। अमेरिका ने भी यरो अथवा येन के पक्ष में अभियान के 
लिए ई सी बी या बी ओ.जे सहित हस्तक्षेप किया है। 

इसलिए यह वास्तविकता है कि मुद्रा बोई या “फ्री फ्लोट' की विशुद्ध 
सैद्धांतिक स्थिति की परवाह किए बगेर किसी भी सुद्रा का बाहरी मृल्य अशिकाश 
देशों तथा सेट्रल बैंकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 

विभिल देश मनोवैज्ञानिक और कुछ हद तक वास्तविक कारणों से विनिमय 
दर को लेकर चिंतित रहते हैं। दरअसल, मुद्रा की घटती कीमतों की लेकर फ़ानेबाली 
खबरें--' न्यूनतम स्तर पर' या 'कमजोर' अथवा 'लुदकना' आदि किसी भी देश 
को मुद्रा की स्थिरता पर नकारात्मक असर डालते हैं। आम आदमी इस प्रकार का 
बातों से प्रभावित होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने देश की मुद्रा या अर्थव्यवस्था 
को कमजोर या गिरती हुई नहीं देखना चाहता। ऐसे में बेहतर होगा कि विनिमय - 
दरो मे आनेवाले उतार-चढाव के बारे में बताने के लिए रसी नई शब्दावली तैयार 
की जाए, जो क्रम हो। 

विनिमय दर को लेकर व्यक्त चिंताएँ कुछ हद तक वास्तविक भी हैं, जैसा 
पूर्वी एशिया, रूम और अन्य देशों में हुआ। मुद्रा के मृल्य में लेजी से आए मश्विर्तन 
वास्तविक अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। जहाँ एक ओर इसमें आर्ट तेजी मे 
निर्यातक प्रभावित होते हैं, वहीं मूल्य में तेज गिरावर होने से बैंकों के बरबाद हाने 
या दीवालिया होने की आशंका बढ़ जाती है। 

हाल के वर्षों में विनिभ्य-दर के 'उतार-चढ़ाव तथ करने में व्यापार घाटे 
तथा आर्थिक विकाप्त की बजाय पुँजी-प्रवाह का महत्त्व बढ़ा है। उदाहरण के लिए, 
सबसे अधिक व्यापार घाटेवाले देश अमेरिका की मुद्रा आज सबसे मजबूत है। 
उधर हाल के वर्षो तक व्यापार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करनेवाले यूरोप की मुद्रा 
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अधिक कमजोर मुद्राओं में से एक है। दुनिया भर में, चाहे वह पूर्वी एशिया हो, 
न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया--सभी जगह यही दोहराया जा रहा है। 

विनिमय-दर को प्रभावित करनेवाला (सकल ' पूँजी-प्रवाह किसी भी दिन 
विशेष में होनेवाले कुल प्रवाह से कई गुना अधिक हो सकता है और विदेशी 
व्यापार यथा आर्थिक विकास की तुलना में यह कही अधिक संवेदनशील भी है। 
एमी स्थिति मे भीड़ की प्रवृत्ति अपरिहार्य है। दरअसल, प्रत्येक डीलर अकेले 
गलत होने की बजाय सामूहिक तौर पर गलत होने को उचित मानता है । इस स्थिति 
में जगा हाल के अनुभव से स्पष्ट है कि सेंट्रल बैंक को किसी-न-किसी प्रकार 
हम्तशेप करना होगा। हालाँकि हस्तक्षेप का दर्जा एक सेंट्रल बैक मे दूसरे से भिन्न 
हो सकता हे, परतु विनिमय- दरों के संबंध में चिंता ऐसा तथ्य है, जिससे आनेवाले 
कुछ अमय नक तो हमारा सामना होना तय है। 

भारत किसी निश्चित दर का लक्ष्य निर्धारित किए बगैर ही 'फ्लोटिंग' 
व्यवस्था में काम चला रहा है। रिजर्व बैंक हर रोज के उतार-चढ़ाव पर नजर रख 
रहा है। हमारे बाजार फिलहाल सुदृढ़ नहीं हैं और रिजर्व बैंक की घोषित नीति को 
समय-मसमव पर उभरनेवाले अस्थायी माँग-आपूर्ति असतुलन का मुकाबला करना 
पड़ता 8 उदाहरण के लिए, हाल की अवधि में तेल की कीमतों में असाधारण रूप 
में आई नेजी के बाद रिजर्व बैंक ऋण सबंधी जरूरतों के अलावा आई ओ सी. की 
तेन- आयात आवश्यकताओ से सीधे निबट रहा है। ऐसे मे यह सुनिश्चित करना 
होता है कि मुद्रा की तरलता का संकट न हों और अफवाह या आशका से मुद्रा 
बाजार प्रभावित न हो। 

टरअसल, विनिमय-बाजारों के कास्तविक अनुभव को ध्यान मे रखते हुए 
सी एसी, भीद्रिक आजादी तथा विनिमय- दर स्थिरता की 'नापाक' तिकडी की 
संद्धांतिक स्थित में भी बदलाव हुआ है। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अब सी.ए सी 
को स्थायी या अस्थायी रूप से छोड़ने के पक्ष में हैं। कुछ अन्य मध्यवर्ती व्यवस्था 
का ममर्थन करत हैं। 

एक भन्य मुददा विनिमय-दर के प्रबंधन से संबंधित है। ऐसे में एक 
स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि 'नॉमिनल' दरों की निगरानी की जाए या 
आर $.ई आर की? प्रतियोगी दृष्टिकोण से तो आर ई.ई आर की ही निगरानी की 
जानी चाहिए, क्‍योंकि यह वास्तविक रूप में व्यापारिक भागीदारों और मुद्रा के 
बाहरी मृल्य में आए बदलाव को दरशाता है। अलबत्ता, कम अवधि की निगरानी के 
लिए यह सही नहीं है--क्योंकि 'नॉमिनल' दरें काफी संवेदनशील होती हैं और 
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ख़बरों में भी छाई रहती है। (उदाहरण के लिए--डॉलर -यूसे या डॉलर- येन ऋ 
व्यवहार के सबध में शायद ही कोई इन मुद्राआं की वास्तविक दर के बारे मे बान 
करता हो), यानी कम अवधि के म्दर्भ मे 'नॉमिनल' दर को निगगनी करने के 
अलावा कोई और चारा नहीं है! 

हालाँकि इस बात से सभी सहमत हैं कि किसी भी म॒द्रा को कीमत का 
सभी प्रमुख मुद्राओं के सदर्भ मे ऑका जाना चाहिए परंतु खबरों के शीर्षक था 
डीलरों की टिप्पणियाँ डॉलर पर ही टिकी हाती हैं। शायद ही आपने कभी सुना छा 
कि पाउंड की कीमत यूरों या येन की तुलना मे अपने अधिकतम स्तर तक बढ़ गई 
है। हम हमेशा येन, यूरो या पाउंड को डॉलर के आईने में ही आँकते है । सिश्चिल 
रूप से इसके पीछे बड़ा कारण मोजूद है क्योकि व्यापार में डॉलर रूपी मुठ्रा का ही 
ज्यादा प्रयोग होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि सेटल जैक परमद ऋरे या नही, मगर 
उन्हें अमेरिकी डॉलर पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देन होगा। 

विनिमय-बाजारों में 'स्थिरता' और 'अस्थिरता' का मुददा भी अहम है। 
सिद्धांत रूप में पेंजी- प्रवाह मजबत होने की स्थिति में विनिमय - टरो के बढ़ने की 
तथा कमजोर होने पर दरों के घटने की अपेक्षा की जाती है, परंतु दुर्भाग्यनश 
व्यवहार रूप मे अनिश्चितता या उथल-पुथल के दौर में सेंट्रल बैंकों के पास यह 
विकल्प नहीं रहता, क्योंकि बाजार का व्यवहार दोनों दिशाओं में एक समान नदी 
होता। 

विदेशी मुद्रा" प्रबंधन यश जारी विचार-विमर्श के दौरान विदेशी मुद्रा भडार 
के प्रबंधन के लिए समुचित नीति का मुद्दा भी काफो महत्त्वपूर्ण है। ' फ्री फसोट' 
व्यवस्था के तहत यह तर्क दिया जा सकता है कि भंडारण की कोई आवश्यकता 
नहीं है। कुछ देश, जिनमे मोद्रिक नीति केबल मुद्रास्फीति नियंत्रण के एकमात्र 
लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करती है, वास्तव में भंडारण ही नहीं करते। अलबत्ता, 
पूँजी-प्रवाह द्वारा प्रेग्ति अनिश्चितता का देखते हुए अब उपरते बाजारों में 'पर्याप्त ' 
भडार रखने के बारे में मर्वसम्मति तैयार हो रही है।' गिदौती नियम' (30॥000/5 
(२७७) के अनुसार, जिसका उल्लेख एलन ग्रीनस्पैन ने भी किया है, समुचित भडार 
इत्तना हो कि उससे गक साल के आयात तथा पुँजी -प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा 
किया जा सके | 

भारत में, हम भंडार-प्रबंधन के क्षेत्र में तरलता तथा आयात जरूरतों का 
ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने भंडार मे 
१0 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की है और नेल की ऊँची कौमतो के लिहाज 
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य किए है। अब हमारा भंडार लंबे समय तक तेल के बोझ तथा पूँजी- 
आनंबाले उतार-चढावों की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है। हमने 
थ के अपने ऋणों को घटाने की दिशा में काफी सोच-विचारकर तैयार 
ति पर अमल किया तथा यह भी सुनिश्चित किया कि अनिवासी भारतीयों 
अबधि की जमा राशि, जो एफ सी.एन आर.बी. खातो में रखी जाती है, 
म्वीकार करनेवाले बेंक्री की विदेशी परिसपत्तियों के मुकाबले की हो । 
 दियबर, 2000 को नह दिल्‍ली मे आयोजित इक्कीयवी एशिया-प्रशांत 
उद्धारम भाषण /! 


[2 


क पारतोय अर्थनीति ह डा 


भारतीय अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण 
“>उमी कपिला 


क्या है भूमंडलीकरण १ 

हम प्रौद्योगिकी के ऐसे बूग थे भी मत ४, जाते गमय और सेशान की शारियाँ 
सिमट गई है और पूरी दूनिया एक गाँख में त््तीत दी यह लगता ह। भमदर्लीका/य 
की प्रक्रिया ने विभिन्‍न देशों की आने रहा फचय मे कादर आब हर शेप दुनिया 
के साथ कदम- से- कदम मिलाकर चलने के [जम भजशर किया 9, ताक पक नह 
विश्व -ख्यवस्था कायम हो पके । 

पर्विहन और मचार के क्षत्र में हुए वकलाको क्वीनि से भागोंगिक दुगियाँ 
लॉघने का समय और लागत बहुत कम हो ।एई दे । दस रज़ाए को मे हग देखते ह 
तो एहमास होता है कि हप विकास के एक न दौर में प्रसेश कर सूके है, दूनिया 
के देश बहुत निकट तथा एक दूसरे पर परस्थर निभर होते जा पे हैं | 

भुमडलीकाण की इस प्रक्रिया से अतरगप्ट्रीय व्यापार की अश्रसटास विस्तार 
हुआ है। विश्व भर में नियति सन्‌ ॥950 के ७॥0 लाख अमेरिको डाला से बढ़कर 
सन्‌ 4970 के 3] करोड़ 50 लाख डॉलर और सन्‌ 3990 में / अरब 34 करोड़ 70 
लाख डॉलर तक पहुँच गया। दिलनस्प बान यह है कि स्यापार में थह सद्धि विश्त 
में कुल उत्पादन -वब॒द्धि से अधिक रही । विश्व के म्रकल घंगन उत्पाद में निर्यात का 
हिस्सा सन्‌ 3950 के 6 प्रतिशत से बदकर सन वक्प2 में 8 प्रतिशत हो गया। 
अँतरराष्ट्रीय निवेश- प्रवाह में भी इतनी ही आश्यर्यजनक जदीतिरी हु४। सुनिया की 
अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश कर्भी सन 960 में 6 कश्ेड़ 80 लाग डॉलर 
था, जो सम्‌ 3992 में । अरब 94 करोड़ 80 लाख डॉलर तक हुँच गया। ये 
आड़े वास्तव में हैरत में डालमेवाले हैं और जिन देशों ने खुद को विश्ल अर्थव्यवस्था 
से सफलतापूर्वक जोड़ लिया, वहाँ का 'जीवनस्तर और नौकरी के अवसरों में काफी 
बढ़ोतरी हुई | ऐसे में भमंडलोकरण के फायदों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। 
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लंकिन यह भी सच ह कि भूमडलीकरण के लाभ सभी देशो को समान रूप 
से नहीं मिल पाए हैं। असमानताएँ और विभेद भी एकदम स्पष्ट हैं। कुछ को इस 
पक्रिया से बहुत फायदे हुए, कुछ को कम लाभ मिले और कुछ हाशिये पर ही रहे, 
लेकिन अगर यह सोच लिया जाए कि फायदों के इस असमान वितरण की वजह से 
पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था लौट आएगी तो यह मानवीय इतिहास की इस घटना 
का गलव आकलन होगा। भूमडलीकरण की प्रक्रिया क्षेत्रीय साम्राज्य के विस्तार 
की आकाक्षा से प्रेर्ति नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ऐसी शक्ति और गति 
पनप रही है, जो मानब-मन में अपने से आगे चलनेवालों को पकडने और नए 
मोण्चो पर विजय-पताका फहराने की कुदरती इच्छाशक्ति गैदा कर रही है। इसी का 
नताजा है कि हम सम्मिलन की एक नई प्रक्रिया का उदय होते देख रहे हैं। 

आबिद हुसैन का कहना है-- भूमंडलीकरण को स्वीकार करने का अर्थ यह 
नहीं है कि हम अतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से 
संचालित दवावों, व्यवस्थाओं और जोड़-तोड़ के सामने घुटने टेक दें, जिससे 
हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो जाए। भूमंडलीकरण से जुड़ी असमानताओ, 
बिभदों, शोषण और अन्य अवाछित्त बातों पर पैनी नजर रखनी होगी तथा निरतर 
राजनीतिक प्रयासों द्वारा इन बातो से निपटना होगा, क्योंकि कोई राष्ट्र राज्य इन 
नाजूक मुद्दों की ओर से आँखें नही मूँद सकता। राष्ट्र राज्य की अवधारणा से 
प्रभावित बहुपक्षीय दाँचे से भूमंडलीकरण के दुष्प्रभावों से निपदा जा सकता है। 

ब्रिकसित देशों को भूमंडलीकरण से कुल मिलाकर फायदे ही हुए है। 
इमका कारण यह है कि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी और वे नई प्रौद्योगिकी 
मे उपजी नई परिस्थितियों और अवसरों का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार 
थे। उम्होने परिवहन और संचार के क्षेत्र में हुई प्रगतियों का भरपूर लाभ उठाया। 
विकसित देशों को भूमंडलीकरण से हुए फायदों को देखते हुए विकासशील देशों 
के मन में अपने हितों को लेकर शंका पैदा होने लगी, लेकिन सरहदों को अब बद 
गहीं रखा जा सकता और विचारों का प्रवाह रोका नहीं जा सकता। हम भूमंडलीकरण 
में जुड़ी आशंकाओं के कारण कदम पीछे नहीं खींच सकते। हमें आगे बढ़ने के 
लिए तैयार होना होगा। इसके फायदे उठाने होंगे और मुनाफों को दूसरों के साथ 
मिलकर बॉटना होगा। 


भूम॑डलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 
ऐसा नहीं है कि बाहरी ताकतों का सामना भारतीय नहीं कर सकते या 
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विदेशी हमे खुली प्रतियोगिता के दार में आसाना से पछाड़ दंग। जा लाग इस 
धारणा में विश्वास रखते हैं वे वास्तव में भारत को ताकत से परिचित नहीं है। भारत 
के पास दुनिया की बेहतरीन ताकत से मुकाबला करने के लिए प्रतिभा, संसाधन 
और बौद्धिक क्षमता है | यह सही है कि भारतीय दूसरों से बेहनर नहीं ले, मगर उनना 
तय है कि वे हर दृष्टि से उनके बराबर जरूर हैं । 

विश्वास में कमी होने का एक कारण लंबे समय तक जारी लाउयेंस गज के 
कारण तैयार हमारी मानसिक स्थिति हो सकतो है, जिसने हमे मुवत खाजार की 
परिस्थितियों से टूर रखा और हमारे उद्योगों को अत्यधिक मु्षित मारोल प्रशन 
किया। दरअसल, यदि हम अमाघारण उद्यम ब्षमतावाल अपने उद्योग चगनों को 
समीक्षा करे तो हमे सहज ही विश्वास हो जाएगा कि प्रतियोगता में डम टिक सकते 
है | सॉफ्टवैयर जैसी नई प्रौद्योगिकी के मामले मे तो हालात यह हर्कक जापान टी या 
अमेरिका, हर जगह भारतीय विशेषज्ञ की ही तनाश रहती है, जो हमारी क्षमता का 
जीता-जागता प्रमाण है, यानी यह विचार सगमर गलत है कि प्रलियागिता का 
मुकाबला भारतीय नही कर मकते | 

भारतीय निर्माण प्रतिभा पर भी किसी ने अंगुली नहीं इसाएउ, पसू भारतीय 
उत्पाद प्राय: दोषपूर्ण पाए गए या फिर ले विश्वस्तरीय नहां रहे हैं । इसका कारण भी 
सरकार को सख्त नीतियाँ रही हैं, जिनके चलते भारतीय पच्चयमी को अत्याधुनिक 
प्रौद्योगिकी: उपकरण और निवेश के क्षत्र मे खुनाव की आजादी नहीं थो। इस बात 
के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि जब मरकार ने मुक्त बाजार के पक्ष से भीतियों में 
बदलाव किया तो भारतीय उत्पाद अंतग्राष्ट्रीय अतियोगिता की प्रक्कर के पढ़े । 
दरअम्नल, मूल समस्या आर्थिक दौर के कारण थी, न कि भारतीय उद्यमियों के 
कारण ऐसा था। 

वास्तव में प्रतियोगिता भूमंडलीकरण का मुल तत्व है। भर्गडनीकरण के 
लाभ उसे हो मिलते हैं, जो इस प्रतियोगिता में सफल होता है। किसी भी उद्योग के 
लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार मे उततना ओलपिक खेलों में भाग लेने जैसा है। ओलपिक 
में प्रतियोगियों को न सिर्फ अपने, बल्कि दूसरों के भी रिकॉर्ड लोड होते है! 

जैसा आबिद हुरसन का कहना है, खेलने के लिए खिलाड़ियों को ईमानदारी 
से नियमों का पालन करना होता है। यह देखना रेफरी का काम है कि खेल के 
नियमों का पालन पूरी तरह किया जा रहा है या नहीं। भारत को इस बात पर जोर 
देने का पूरा अधिकार है कि सभी के लिए प्रतियोगिता के समान अवसर उपलब्ध 
हो। यदि पैसा नहीं होता तो निश्चित रूप से यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी 
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के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ सुनिश्चित करे। यह माना जा सकता है कि भारत 
जैसे देश को अपने खिलाड़ी तैयार करने के लिए समय चाहिए, ताकि उन देशो से 
स्पर्धा करने के लिए वे तैयार हो सके, जिन्हे किसी खेल विशेष में पहले से ही 
विशपज्ञता प्राप्त है, लेकिन सरकार को इस तैयारी के लिए अनावश्यक रूप से 
अधिक समय नहीं लेना चाहिए। 

हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उद्यमियों की पहुँच अत्याधुनिक 
प्रौद्योगिकी तक हों, बोंकि यही अधिक उत्पादकता को ऊर्जा प्रदान करता है । यदि 
हम ऐसा नहीं करते तो इसका अर्थ यह होगा कि वह मैच शुरू होने से पहले ही हम 
उससे हार गए । 

भूमंडलीकरण और इसके विकास के कुछ पहलुओ का विरोध विकासशील 
देशों तक ही! सीमित नहीं है । विकसित देशो में भी ऐसे कुछ दबाव समूह या लॉबी 
मक्रिय हैं, जो इस आधार पर भुमडलीकरण का विरोध कर रहे हैं कि गरीब राष्ट्रों 
के साथ व्यापार बढ़ाने से उनके अपने यहाँ का श्रमिक वर्ग कमजोर होगा तथा 
मोौकरियों आर निवेशों के अवसरों मे कमी होगी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण 
नहीं है। यदि अमेरिका में अमिकों की नौकरियों छूटी हैं तो इसका कारण विकासशील 
देशों के साथ व्यापार में बढ़ावा नहीं, बल्कि यह है कि इन श्रमिकों ने अन्य उद्योगों 
के मुकाबले उत्पादन बढाने के लिए आवश्यक नए कौशल नहीं सीखे। दरअसल, 
कारण व्यापार गहीं, बल्कि आधुनिक सूचना-आधारित तकनीकी विधियों से युक्त 
निर्माण-प्रक्रिया हैं, जिसके तहत अकुशल श्रमिकों का स्थान कंप्यूटरों ने ले लिया, 
जिनके लिए कुशल श्रमिकों को जरूरत होती है। 

अलबत्ता, विकसित देशो द्वारा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को सहज बनाने 
के लिए बाल-श्रम और पर्यावरण के संबंध में जाहिर की गई चिंताओं का विरोध 
नहीँ किया जाना चाहिए। 


क्या पूर्वी एशियाई संकट का कारण भूम॑डलीकरण था 9 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के वित्तीय संकट को भी भूमंडलीकरण से उपजे 
मक्ें में से एक माना जा रहा है। इस संकट को इस धारणा के प्रमाण के रूप मे 
ग्रेश किया जा रहा है कि मौजूदा खराब हालत के लिए भूमंडलीकरण ही दोषी है, 
जिसने मदद करने की बजाय विभिन्‍न अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। आबिंद 
हुसेन का कहना है कि यह दोषारोपण बहुत ही सामान्य है। दरअसल, दक्षिण-पूर्वी 
शशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के ढहने और भूमंडलीकरण के बीच ऐसे किसी 


ऋ#% पारतीय अर्थनीति ऋ र5 


सपर्क की पुष्टि नहीं की जा सकी है। मच तो यह है कि भूगइलीकरण ने 
प्रौद्योगिकी और निवेश-प्रवाह को बढाने तथा दक्षिण -एूवी एशियाई टेशों के बाजारों 
को खोले जाने की दिशा में काफी हद तक सहयोग किया है। यही कारण है कि 
अन्य कोई भी देश-समूह उतनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाठ है. ।जतनी इतनी 
कम अवधि में दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों ने को है। भुमडलीकरण से दक्षिण 
पूर्वी एशियाई देशों को मिले फायदों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त तथ्य और 
ऑकड़े उपलब्ध हैं। क्या कोई इस तथ्व से इनकार कर सकता है कि कोरिया तथा 
अन्य ' टाइगर' अर्थव्यवस्थावाने देशों ने भूमंडलीकरण की बदौलत ही घिकास की 
ऊँची रफ्तार दर्ज की । 

क्या इस बात पर किसी को कोई सदेह हो सकता है कि न देशा को अथ॑ 
व्यवस्थाओ की प्रगति में आए अधिकाश तकनीकी सृधार अमेरिका, जापाम आर 
जर्मनी जैसे देशों से हुए प्रौद्योगिकी -प्रवाह को बजह से हो स्भव हो सके है, जो 
दरअसल भ्रमडलीकरण को ताकतों के कारण हो स्रक्ता ? हृक्षिण पृर्वी र््शयाद 
सकटर विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की वजह से नहीं, सल्कि प्रॉतिस्पर्सी 
बाजारों में आए बिसराव की उपज था आर इस बिखरात ने संमाधनों के आवंटन मे 
भ्रष्टाचार तथा अकृशलता को झामं॑त्रण दिया, जिसने आर्थिक कृशलता नक्ष प्रतिस्गधा 
की राह में बाधा डाली और निवेश की उत्पादकता को भी क्रम किया। इस संकट 
के कारण गेर-उत्पादक गतिविधियों में आवश्यक्रता से अधिक मिवेश की प्रदान 
को बढ़ावा मिला, विदेशी पूजी -प्रवाह को गलत दिशा दी गई तथा याथ ही ' हॉट 
मनी पर अत्यधिक भरोसा करने से कई अन्य समस्याएं 'भी खड़ी हुर्ड । 

अकसर कहा जाता है कि भूमदलीकरण के फायदे लेने नथा अपनी 
अर्थव्यवस्था और अपनी जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत को ?णर्नीति 
तैयार करनी होगी। 


आर्थिक सुधारों की अधूरी कार्यसूची (एजेंडे) की पूरा करना 

इसके लिए सबसे पहले आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को नए मिरे से गति 
देने के साथ अधूरे एजेंडे को पूरा करना होगा। भारत दौड़ में पिछड़ रहा है, क्योकि 
उसने सुधारों की प्रगति की रफ्तार धीमी कर दी है | पूँजी तथा उपभोक्‍ता वस्तुओं में 
संबंधित विवाद को खत्म करना होगा। साथ ही उद्यमियों को प्रौद्योगिकी, उत्पाद 
एवं बाजारों के चयन के मामले में अधिक आजादी देनी होगी। मजबूत बाजार के 
लिए सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है, परंतु यह हस्तक्षेप बाजार की आजादी को 
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प्रतिबाधित करने के लिए नहा होना चाहिए। सरकार को अन्य दशो के साथ 
प्रौद्योगिका आदान प्रदान के स्तर पर संबंध तथा गठबधन बनाने पर भी ध्यान देना 
चाहिए । मरेलू अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए उपयुक्त नीतियाँ सुनिश्चित करने 
तथा आर्थिक मुद्दों पर खुलापन रखने की जरूरत है, ताकि भूमडलीकरण के 
अधिकतम लाभ बटोरे जा सकें। 


कृषि की भी उद्योग के समान दर्जा 

दम, इस बात का कोई कारण नही है कि कृषि को उद्योग से भिन्‍न दर्जा 
दिया जाए। भारत मे कृपि को घिकास के लिए अधिक आजादी दी जानी चाहिए 
थी, ताकि किस्णनों को चयन के स्तर पर छूट मिले, परंतु देश में कृषि ही जंजीरों में 
जकदडी हुई है। करिसानी को मनपसंद फसल जोने की आजादी नहीं है। वे अपनी 
जज स्वेन्छानसार बेल नहीं सकते। बेहतर कीमत पाने के लिए वे अपना उत्पाद 
अतरगण्रीय बाजार में भी नहीं बेच सकते । ऐसे मे सवाल उठता है कि किसानो को 
उनके अधिकारी से जंचित क्यों किया जा रहा है ? जब उद्योग में आयात-निर्यात 
सबधी प्रतिबंध कम हो रहे हैं तो कृषि के क्षेत्र मे भी ऐसा क्यो नहीं हो सकता ? यह 
क्षेत्र मुक्त व्यापार और भूम॑ इलीकरण के लाभों से वचित है। यदि भारत में कृषि का 
यहा हाल रहा तो हम इससे जुड़े कई उत्पादों के मामले में भूमंडलीकरण से 
होनेवाले लाभ नहीं ले पाएँगे। अब म्मय आ गया है कि भूमि सुधार, कृषि का बड़े 
स्तर गर आधुनिकोकरण आदि मुद्दों पर प्राथमिकता से विचार किया जाए। ऐसा 
करने से भारतीय कुपि क्षेत्र भतरराष्ट्रीय बाजार में विजेता बनकर उभरेगा और 
भूमंडलीकरण के अधिक फाददे प्राप्त किए जा सकेगे। हमें कृषि से जुड़े व्यावसायिकों 
को बिश्व अर्थव्यवस्था का हिम्मा बनने की छुट देनी चाहिए। 


अनुर्संघान तथा विकास के लिए वैज्ञानिक आधार सुदृढ़ करना 

एक अन्य मड़त्तपूर्ण कार्य देश में अनुसधान तथा विकास के वैज्ञानिक 
आधार को सुदृढ़ बनाने का है, क्योंकि भविष्य की प्रगति के लिए विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिकी ही महत्त्वपूर्ण हैं। मौजूदा समय में हथियार, सेना या परमाणु बम किसी 
देश की ताकत का प्रतीक नहीं हैं। दरअसल, ज्ञान तथा सूचना ही वे ताकत हैं, जो 
लोगों को उनके जीवन की चुनौतियों का सामना करने के' योग्य बनाते हैं। जो 
शासन-नंत्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर पर्याप्त संसाधनों का निवेश नहीं 
करता, बह इनपर भरोसा रखनेवाले दूसरे देशो से पिछड जाता है। यह जाना-माना 
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तथ्य है. कि साक्षर आबादी किसी भी देश को प्रगति के लाए अपरिहार्य हे । यदि 


आबादी का बड़ा डिभ्सा शिक्षा के दायरे से बाहर रहा है ती उस स्थिति में विज्ञान 
आर प्रौद्योगिकी के लाभ मसाज के गक वर्ग तक ही सीमिल होकर रन जाते है | 


शासन में पारदर्शिता 

हमें शासन -व्यवस्था मे पारदर्शिता के महस्व का भी स्वीकार करना होंगा। 
गायनीयता की प्रणाली समाप्त होनी चाहिए तथा विक्रास का प्रक्रिया में भागीदार 
लोगों को विश्वास में लेन के उपाय करने बाहिए। व्यापार सभा किक्ासात्मक 
गतिविधियों खत्म की जाए। शीघ्र लेन देन सनिश्यित करण के लिए व्यवस्था का 
गतिशील बनाया जाना साह़िए। दल, शासन में अपस्टर्शणित और लेग भेन थे 
देरों से झुक ऐसा दुष्च्क्र जन्म लेता है. ओ भ्रष्टाचार और भाई भीजावाद आदि का 
बढ़ावा तो देता ही है, साथ डी- साथ प्रग्ल तथा अतरशा्टीय आकणे मे पासम्पथां 
की गह में रुकावट भो खड़ी ऋग्ता हैं। 


चिश्य व्यापार सँमठन में भारत की कारगर भृूगिका 

शक अन्य महन्वपर्ण कार्य यहरप्रीय मगठनों मे सुधार तथा पक सोकताजिक 
बनाने के लिए मंत्र नैयार करने से सबधित है। भुर्म देलाकुृत सिश में स्वाय लथा 
नियमानुसार लेस देन सुनिश्चित करते के लिए अतरशप्ट्रीय नियम ले संस्थान हो४ 
जआाहिए। इनके बगैर नई व्यवस्था के लाभ हम तक नहीं पहुँचेंगे ओर हम स्थायी #प 
में हाशिये पर पड़े रहेंगे। वैश्विक अर्धव्यवस्था के मार्ग प्रदर्श के लाश अनग्याफ्रीय 
नियम होने जरूरी हैं। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यना तथा इसमें प्रभावी 
भागीदारी मे ही वह सुनिश्चित किया जा सकता है। 

भारत को विश्व आयापार संगलन का प्रभावी सदस्य बनकर अपने तथा अन्य 
विकासशील देशों के हितों की वकालत जमकर करनों चाहिए निगम वैश्विक 
नियमों, विनियमनों तथा सुरक्षा उपायों के विर्धागण में भी भारत की महा्लपूर्ण 
भूमिका निभानी चाहिए, ताकि प्रतिकूल व्यवहार को रोका जा सके। हमें के परत 
विकमित देशो द्वारा प्रस्तुत मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने तके ही सामित न 
रहकर स्वर्य अपने स्तर पर सक्रिय रहना चाहिए । 

इसी प्रकार हमे क्षेत्रीय व्यापारिक समूहों के साथ प्रगादु संबंध विर्कासत 
करने की नीति तैयार करनी चाहिए, ताकि हम उनसे प्राप्त होनेवाले लाभ से मंचित 
न रह जाएँ। दरअसल, मुक्त वैश्विक व्यापार प्रणाली के तहत इस प्रकार की क्षैत्रीय 
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व्यवस्था स्वागनयोग्य के । मध्यातर में ये मुक्त व्यापार को नुकसान पहुँचा सकते हैं 
था उन्दे समाग्ल कर सकते है। इसलिए जहाँ कहीं भी ऐसे समूह मुक्त और खुले 
ब्याशर की गह़ में बाधा बने, वहाँ क्षेत्रीय व्यवस्था के सुकाबले चैश्विक नियमो की 
पमुखता युविश्चित करनी चाहिए । दक्षिणी -एशियाई वैश्विक व्यवस्था कायम करने 
का भारत का प्रयास स्वागतयोग्य है, लेकिन ऐसा वैश्विक व्यवस्था के प्रति हमारी 
बलनवदल की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए! 
गाले सझकी में कह तो भूगढलीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को 
बश्तिक अशश्यश्षस्था ये जोड़ने की प्रक्रिया हैं। भूमंडलीकरण के अंदर ये चार बाते 
मसमाधित है + ; गप्ट्राय सीमा ओ के आर - पार वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित 
करने के लिए स्थापार - बाखाओं मे कमी 2, ऐसे माहौल का निर्माण करना जिसमे 
पजी प्रणा् आप्मानां में हा मरके; 3 प्रौद्योगिकी के बेरीक-टोक प्रवाह के लिए 
बातादरण बनाना तथा 4, विकसित टेशों के नजरिए से ऐसे चातावरण का निर्माण 
कण जिससे विभिल देशों के बीच श्रमिकों की मुक्त रूप से आवाजाही सुनिश्चित 
हो। भशदलीकरण की सक्रालत करनेवाले, विशेषकर विकसित देशो के समर्थकों 
ने भुमंदइलीमरण की परिभाषा को तीन तत्वों तक सीमित कर दिया है। वे हैं-- 
बरेक शक व्यापार -प्रवाद, पजी-प्रवाह तथा प्रौद्योगिको-प्रवाह। वे विकासशील 
दशों भर इनकी परिभाषा स्वीकार करने पर जोर देते हैं और चाहते हैं कि इस विषय 
यर ऋध्य उनके द्वार निर्धारित सीमाओं के भीतर ही हो; परंतु विकासशील देशों के 
कई अथशास्त्री इस परिभाषा को अधृरा समझते है। उनका मानना है कि वैश्विक 
ग्राम की कल्पना तभी साकार हो सकती है, जब चौथे तत्त्व, अर्थात्‌ श्रमिकों को 
मुक्त रूए थे आवाजाकी' को भी इस परिभाषा में शामिल किया जाए, परंतु विश्व 
स्यापार संगठन वा अन्य मचो पर हीनेवाली तमाम बहसों में प्राय: ' श्रमिक-प्रवाह 
को प्रमेडलीकशरण के आवश्यक तस्व के तौर पर शामिल ही नहीं किया जाता। 


च्यापार तथा शुल्क संबंधी सामान्य समझौते (मैट) का 
उरुणये दौर और बाद की प्रगति 

अतिय अधिनियम में मिद्ठित दिशा-निर्देशों के अनुसार जनवरी, ॥995 
को विश्व व्यायार सगठन की स्थापना हुई और 30 दिसंबर, 4994 को विश्व व्यापार 
संगठन समझौते की पुष्टि कर भारत इसका संस्थापक सदस्य बना। विश्व बैंक, 
ओ.ई सी डी. तथा गेट सचिवालय के अनुमानों के अनुसार, उरुग्वे दौर की वार्ता के 
गाद सन्‌ 2005 तक कुल व्यापार में 745 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी। गैट 
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सच्विालय के मुवाबिक, सबस अधिक देशी कंवट 7८८ प्रतिश्तण। कोन वासिनी 
तथा मत्म्य उत्पादा (20 प्रतिशला ओर प्रसस्केंरित सोउ्य धाबी एस उय +79 
प्रतिशत) के क्षेत्रों मे दर्ज होगी। अध्धक सर्वक्षण | के, ०७) हे आशिक, 
“अकि भारत की गोजदा आर नियाव अधिस्यशत्मक तय इस इस्याद मे हो है, 
इसलिए यह कहना तार्किक होगा कि उसे टन होतों मे व्यायक सीन होते, , सात यह 
माना जाए कि विश्व मिर्यात में भारत के बाकरों का हिम्शी 5 5 प्राणशन मे 
प्रतिशत तक है भोर #म ना अपसरों का लाभ उठाने की स्थिंए मे होंगे नी पतियरपष 
हमे नियात व्यापार में । 7 शरग्ब अभेरिकों डालर का आविग्यल गे ही सफना है। 
एक्ट अन्य आकलन में 35 से 7 अब अर्धरका हॉलिर तक ख्वाब प्ीम नी चाल 
कही गई है ।' 

भारत नियम आधारित शी व्यायार प्रभाली को अधाधिक भहस्य देता 
आवबा है, जहाँ समान सिद्धानों का पालन हों हथा ब्यापर को मुददों से न जोड़ा 
जाए । 
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